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वक्तव्य 


भारत के स्व॒तन्त्र हा जान के बाद दशा का शासन-सूत्र राष्ट्रीय 
सरकार के हाथ मे आ गया हैं। जनतनंत्रीय शासनपद्धति में शाप्तक और 
शासित का अभिन्‍न सम्बन्ध होता है। भारतसंब की जनता आज़ यह 
जानना चाहती हैं कि जन-कल्याण राज्य की आथिक व्यवस्था किस 
प्रकार की है। राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को समझने के लिए 
आज ग्रत्येक देशानुरागी उत्सुक जान पड़ता हैं। ऐसे जिज्नासु व्यक्तियों 
के समाधान के लिए यह पुस्तक विशेष उपयोगी जिद्ध होगी। 

इस पुस्तक के अधिकारी लेखक श्रीगोरखनाथ सिंह बिहार के 
सारन जिले के निवासो हैं। आपको इंग्लेण्ड के केम्ब्रिज विश्चद्ियानय 
से अथंशास्त्र में डबल प्रथम श्रणी की डि्नी मिली थी। आपने विहार 
सरकार के शिक्षा-विभाग में सन्‌ १६१६ ३६० से सन्‌ १६५१ इ० तक 
विभिन्‍न उच्च पदों पर काम किया है। इस समय आप भारतीय 
रिजव बेंक के सेंटल बोडे आफ डाइरेक्टर्स के सदस्य हैं। 


परिषद्‌ की ओर से सन्‌ १६४३ ई० मे, १० माच से श्यू साच 
तक, पटना-कालेज के बी० ए० लेऋचर थियेटर में, अथशास्त्र विपयक 
भाषणमाला का आयोजन किया गया था। इस पुस्तक के लेखक ने 
उसीके क्रम में यह भाषण किया था, जो आज इस पुस्तक के रूप में 
प्रस्तुत है। यद्यपि पुस्तक का विषय अत्यन्त गंभीर और जठिल है 
तथापि लेखक ने, वियय का अनावश्यक विस्तार न करके, सुख्य-सुख्य 
सिद्धांतों का विवेचन बड़ों सुगमता से कर दिया है। पुस्तक के अन्त 
में जो पारिभाषिक शब्दावली सानुवाद दी गई है, उससे पुस्तक के गहन 
स्थलों को समभने में विशेष सुविधा होगी। आशा है कि परिषद की 
अन्य पुस्तकों की तरह यह भो अपने विषय की एक नवीन मोलिर 
ओर प्रामारिएक पुस्तक सिद्ध होगी । 


फाल्गुन-पूर्िमा शिवपूजन सहाय 
सं० २०११ परिषदू-मन्त्री 


भूमिका 

इस पुस्तिका में, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद की ओर से, मेरी १६४२ ई० 
के प्रारम्भ की व्याख्यानमाला प्रकाशित की जा रही है। विषय यत्रपि कुछ 
कठिन तथा शुष्क है, तथापि इतना महत्त्वपूर्ण है कि गणतन्त्र राज्य की जनता 
को राजकीय-व्यय के शासन के सिद्धान्तों को जानना अत्यन्त आवश्यक है | 

इस शताब्दी के प्रारम्भ तक राज्याधिकारियों की मुख्य समस्या राज्य- 
संचालन के लिए प्रतिवध धन इकट्ठा करने की थी। गत शताब्दी तक यह 
राजनीतिक सिद्धान्त माना जाता था कि रज्याधिकारियों को एक वर्ष की 
आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त करने देना निरंकुशता की पृष्टि करना है | 

आज राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों तथा व्यवहारों में क्रान्ति होने 
के कारण, राष्ट्रीयकरण द्वारा, आशिक क्षेत्र में, राज्यों की अपनी आमदनी 
उत्तरोत्तर बढ़ रहो है। यह प्रवृत्ति इतनी दृद होती जा रही है कि साम्ब- 
वादी राष्ट्रों में तो स्वाधीन रूप से जीविका.उपाजन करने का क्षेत्र एकदम 
संकुृचित हो गया है। 

व्यक्तिगत स्वाधीनतावादी देशों में ही, देश की आय का प्राय: चालीस 
प्रतिशत, 'कर! के रूप में, राज्याधिकारियों के हाथों से खब होता हैं । 

ऐसी हालत में जब कि सब प्रकार के राज्यों में नागरिकों के श्रम और. 
जायदाद द्वारा उपार्जित धन थातीदारों के द्वारा ख्वे होता है तक प्रत्वेक 
नागरिक का यह राजधम या कत्तंव्य हो जाता है कि राजकीय व्यय के शासन 
के सिद्धान्तों को समझे | केवल मतदान में भाग लेने से ही नामरिकतः की. 
जवाबदेही आज पूरी नहीं हो जायगी; परन्तु शासन के देनिक संचालन में भी 
नागरिकों का योग देना आवश्यक है। यथार्थ और जीक्ति-मशतन्न 
लिए इसका प्रबन्ध अत्यावश्यक है; परन्तु हमारे देश में इस तरफ शासन के 
अधिकारियों का या जनता का ध्यान अभी नहीं जा रहा है | 

इस पुस्तिका का विषय विश्लेषणात्मक और सेद्धान्तिक है। विवरणा- 
त्मक समावेश आवश्यकतानुसार ही किया गया है और यह दिखलाया गया है 
कि व्यय-संचालन के व्यावहारिक नियमों के क्या सिद्धान्त और ध्येय हैं । 


ह/ 


---गोरखनाथ सिंह 
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राजकीय व्यय के अध्ययन की आवश्यकता ओर ऋटिनाइयाँ 
अथ्थ-विज्ञान में राजकीय व्यय-प्रवन्ध के अध्ययन का स्थान 


अथ-विज्ञान की उत्पत्ति यरोप के आधुनिक काल के ग्रारम्म के राजकाय आय-व्यय 
तथा देश की आमदनी, जिससे राजकीय आयद्राप्त होती हैं, के अध्ययन से मानो जाती 
है | आगे चलकर इस विज्ञान का जिकास विविध कालों में अपनी समसामयिक समस्याओं 
के अनुसार होता यया | सावजनिक वित्त (जकीय आय-व्यय) का अध्ययन इस विज्ञान 
में बरावर दश्यित रहा है; परन्तु आडम स्थिथ” के काल से ही इसमें राजकांय व्यय के 
ग्रबन्ध की अपेक्षा राजकीय आय के सिद्धान्तों पर अधिक ध्यान दिया गया हैं। इसका 
एक कारण यह है कि राजकीय व्यय का सस्बन्ध विशेषतः शासन से रहा है | दूसरा 
कारण यह हे कि ताखिक या संद्धान्तिक अथ॑विज्ञान के सिद्धान्त इस व्यावहारिक शात्र 
में पूर्णतः लायू नहीं होते | तीवरा कारण यह रहा है दि क्तेमान काल में यत सर्दी तक 
वेयक्तिक आर्थिक स्वृतन्त्रतावाद [ 78562 ६४४४ 5९/908 ) का यह सिद्धान्त रहा 
है कि राजकीय व्यय यथासाध्य कम रहे। इस कारण जब हम सावंजनिक वित्त 
( राजभझ्रीय आयनव्यय ) की किमी भी पुस्तनञ्न को देखते हैं, तब हस पाते हैं कि 
व्यय के विषय पर कम ध्यान दिया गया हे | परन्तु यत पाँच झताच्दियों यें तथा विशेषतः 
गत पाँच व्यों में जो राजनतिक तथा आथक विकास सब देशों में हुए हैं, उवकी दृष्टि 
से अब राजकीय व्यय का व्यवस्था आर सिद्धान्तों का अध्ययन पहले से बहुत अधिक 
आवश्यक्ष हो गया हे | 

राजकीय व्यय-वृद्धि के कारण 

वत्तमान य॒य में प्रस्येक्ष देश या राष्ट्र के राजकीय व्यय में उत्तरोत्तर वड्धि होती रही 
हे; ओर हमारे देश में तो हमारी साधीनता के वाद अन्य कड कारण भी आ यये हैं | 
सथ्य युग के वाद ओर कतंमान यूथ के आरम्प से ही राज्यों के विस्तार बढ़ते रहे हैं 
छोटी-छोटी रियासतों की जगह जातीय ( नेशनल ) राष्ट्रों को उत्पत्ति हुई । साथ-साथ 
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सतत देशों में जनसंख्या में वृद्धि होती रही । जातीय राष्ट्रों के पारस्परिक संघर्षों के 


कारण संनिक ता युद्ध के व्यय कहते रहे | अठारहवों सदा से कप, उद्योग और यन्त्रों 
के विक्रम से घन की बहुत तेज वृद्धि होने लगी। यंत्रों के विक्रास से युद्ध के ओजारों 
में बिक्राव होता गया, सनिल्‍्न संगठन तथा युद्ध करने के व्यय बढ़े ओर युद्ध की तेयारी 
या यड-ऋण के बोक भी बढ़े । राष्ट्रों की ओद्योगिक उन्नति के साथ अन्तरराष्ट्रीय 
प्रत्यि गता तथा सेनिक व्यय ओर भी बढ़े हैं | 

इबर पचाय-साठ वर्षों में सामाजिक आदसशों में जो करान्तिकारी परिवर्तन हुआ है, 
वह भी राजकीय व्यय के बढ़ने का वहुत व्यापक कारण है | स्वावलम्बी कारीगर-वर्ग का 
नाश तथा बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना से श्रमिक्रों की जीविका कह अकार से आपद- 
ग्ल्‍त हो गई । उनझी जविका, आमदनी इत्यादि गिल-मालिकों का इच्छा पर तथा 
आथक स्थितियों पर निनर हो गई । समाज की बढ़ती आय का उचित साय अ्ति- 
योथी समाज में उनकों न मिला। सा4-हाँ-साथ जनता संघ की शक्ति को समझने 
लगी ओर उसके राजनेनिक अविक्वार भी लोकतनन्‍्त्र के विज्रास के साथ बढ़े। इन 
आरिक और राजन तिक झारणों से राजकीय आय व्यय ग्रवन्ध के द्वारा आर्थिक विषमता 
दूर करना, मर्जावियों की जाजिडा हे आपदाओं को हटाना, शिक्षाअचार तवा जन- 
स्वास्थ्य के द्वारा जनहित में उन्‍नति करना एक आवश्यक्र सामाजिक ध्येय हो गया 
ओर लोकतन्त्र का जोर इसकी ग्राप्ति के लिए बढ़ता गया । 


तीवरे कारण पर विचार करने के पहले, राजकीय व्यय के वर्गीकरण का यहाँ 
उल्लेख कर देना जरूरी हे। कुछ राजकीय व्यय ऐसे हैं जो अनिवाय हैं ; जेसे वाहरी 
शबुओं या भीतर शतग्रों से समाज की रक्षा, ओर भीतरी शाज्त-शासन या न्याय- 
विमाय पर व्यय इत्यादि | कुछ ऐसे व्यय है जो इस अ4 में ऐच्छिक हैं कि राजकीय 
आमदनी के अनुसार इनमें कर्मी-ेर्सी की जा सकती हे। अनिवाय जिपयों पर भी 
सीमान्त व्यय कुछ हद तक ऐच्छिक है; क्योंकि उनसें एक सीसा के अन्दर देश की आय 
के अवुसार ऋछ करनी-ेसी की जा सकती है| जनहित के लिए जो व्यय हें, वे हैं तो 
नितान्त लाभदायक, पर वे राष्ट्रीय आय ओर राजकीय आय के अनुसार ही उठाये जा 
सकते हैं। यद्यय ये ध्येत्र परोक्षतः ( अन्ततोयला ) उप्ाजक हें; क्योंक्रि जिस 
समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका की निरचयता इलादि का सुन्दर अचन्ध हे, वहाँ की 
व्यक्तितत तथा सामूहिक उसादन-शक्ति अधिक होगी और इससे राष्ट्रीय आय 
बढ़ेगी । परन्तु प्पमतः इनपर भींतो खच उसी दशा में क्षित़्ा जा सकता हे जब 
कि राजा तथा समाज की रक्षा के व्यय के बाद कुछ रकम कके, हालाँकि एक मत यह 
भी है कि जिस राष्ट्र में जनहित पर व्यय उसकी आर्थिक शक्ति के बाहर हो तो उस 
राष्ट्र की रक्षा के लिए भी व्यय करना निरथंश है | 

तीसरे वर्ग के व्यय को हम उत्पादक व्यय कह सकते हैं। ईजीशदी समाज में भी 
बहुत-से उद्योग और व्यवस्ताय सरकार की ओर से चलाये जाते हैं : जेंसे रेल, दाह, 


पहला अध्याय ट 


शक 


नहर आदि का निमाणया आर संचालन | साम्बबादी समाज का तो यह सिड्ान्त 

हे कि उद्योगों का प्रबन्ध जिनमें मजदसी पर क्रम कराना प?. साम्ध की और से होन 

चाहिरट।| इसका एक अभिय्राय यह मी है कि उद्योगों के सा लान गजर्तीय आय के 

रूप में सनाज को मसले । इस कारण हम देखें हे कि कल राजकांय व्यय का बढ़ता 

हुआ हिस्सा राजकीय उद्दागों में खूब होता है! दद्यापि इस दंग के व्यय का आसन 

व्याइसायिक व्यय के निब्रमों के अदुसार होगा हे. तथापे इसका उतलेख यह 
आवश्यक था | 


कक 


'धकनकुक 
हु मे 
शक पु अप 
दाता ५० #एथीआ। सफआकंटस्नटी «५4 पु भय ५४०००७३७ ह न पक रे मिकयहन २०. ।लाकार नकल न प्ज््य 
ह। इसक कारण असयक्त हैं | साइनता के पहल हमें वाटश साझा ज्य की रक्षा के 
ट्व। ला 
| 


जब हमें अपने परों पर खड़ा होना पड़ता हैं. साम्राज्य की सोनन्न-ज्ञा के व्यय 
का लाभ हमें नहीं ग्राप्त होता है| देश की नीदगे झा 

रा हैं, क्योंकि गणुतनन्‍्व राज्य ने किसी आवश्वसत दल या वर्ग को हम दसन नीति से 
दवाकर नहां रख सकते; परन्तु इसके विचार या कारय राप्ट्र कई हल के चिरुद्ध जो तो देश को 
देखनाल पर अधिक खच करना पड़ेगा जि हरण 'होमयाड' परा हमारा व्यय 
हैे। इसके अलावा संविधान के मल अधिकारों रे तथा राष्ट्रीय नीति-निदेशक-घाराओं 
के अनुसार जनता को शिक्षा आदि के द्वारा गखतंत्र राप्ट्र के योस्य नायरिक बनाने और 
उसके आवबजिक तथा सस्करोतिक स्तर को उन्नत करने के उल्लस्ूझप हमारे राष्ट्रीय खचे 
इधर बढ़ रहे हैँ, आर अनी वहेंगे | पंचपर्पीय दोजना के आंकड़े इस प्यय के 
आरम्भमात्र हैं। अन्त में प्रजावनः राव ही व्यवस्था स्ीली होती ही है। हमें 


टक 


प्रणाली को चलाने के लिए माँ व्यय बढ़ाना पड़ा है | 
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अन्त में एक और कारण का भी उल्नेख आवश्यक हे | 
विभायों का विस्तार करना पड़ा ओर नये-वये विभाग खोले गये । साथ ही पुराने अल- 
भत्री अंग्रेज पदाधिक्ार्र चले गये और उनके जगह नये लोफों से चलाना पड्ा। 
फिर, म॒द्रास्फाति आदि कहे कारणों से भी बिना अधिक प्रयास के ही राजकीय आय बढ़ी | 
इसके साथ सारत साकार को स्टरॉलिय पाजना के रूप में एक भार रक्षण तथा गआन्‍्तों 
या राज्यों को जया ओपनिंग कूलेंस हाथ लगा. जिसकी और उनकी सरकारों का वहीं 
हाल हुआ झा कि वहा पितथन मिल जाने पर एक अवनुनवरह्न यवक का होता हे | 
इन दोनों कणों से भी वहत-इछ्ठ अन्धाधन्ध खच बड़े जो कि अनिवाय थे। साथ हूँ 
व्यय के अशायन ओर नियंत्रण में मी वहत दीलापन आ गया हें और वे नियम जिनका 
अगेजी शासन में वहुत कड़ाई से पालन होता था, बहुत उज्जंवित होने लगे हैं । 


ह। हमें एकाएक शासन 


५। 
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क्र 


राजकीय अथ-व्यवस्था के अध्ययन की कठिनाइयाँ 


इन कारणुं से उपाजकों को आनदनी या राष्ट्राय आय का वह अंश जो ब्यक्तियत 


ड राजकौय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धान्त 


अधिकार-परिवि से निकल कर राजकीय अर्थव्यवस्था द्वारा खचे होता है, उत्तरो्त 
बढ़ता जा रहा है। अवबात्‌ हम जितना घन अपने अयात्त से उपा्जन करते हैं, उसका 
बढ़ता हुआ हिस्ता किसी-न-किसी रूप में, कर या शुल्क्र या वाजार दर से अधिक कीमत 
के रूप में, राज्य को व्यय करने के लिए देते हे | व्यक्तिगत व्यवसाय की परिधि से निकल 
कर धरि-धीरें बहुत से व्यवसाय राज्य के द्वारा संचालित होते जा रहे हैं जिससे जातीय 
आय का बढ़ता हुआ हिस्सा राज्य को लाभ या अन्य पार्श्रिमिक के रूप में मिलता हे । 


इस परिस्थिति या प्रवृत्ति को दो दृश्कोरणों से हम देख सकते हैं। हम इसको इस 
अर्थ में ले सकते हैं कि जनता अपने ग्रजातन्त्र राष्ट्र-रूपी संगठन के द्वारा देश की आय 
के बढ़ते अंश को सासूहिक आवश्यकताओं के लिए सामूहिक तन्‍्त द्वारा ख्चे करने का 
निएय करती हँ। या यों कह सकते हैं कि राजतत्ता की शक्ति द्वारा सरकार मूल 
उपाजको' की आय के बढ़ते हुए अंश को किसी-न-किसी रूप में अपने हाथों में लेकर 
उम्तका व्यय राज्य की शासन-प्रणाली द्वारा करती हे | 


अब हमें देखना हे कि व्यक्तिगत या गेर-सरकारी व्यय के च्ोतर में मूल उपाजंदों 
या भीक्ताओं के आर्थक आचरण के दिफय में हमें तालिक या सेडांतिक अर्थ-विज्ञान 
की सहायता कहाँ तक मिलती हे ? वास्तव में ताचिक या सेद्धांतिक अअ्-विज्ञान 
व्यक्तियों के सतनन्‍्त्र या अनियंत्रित आर्थक आचरण--जों स्वतन्त्ररूप से पारस्परिक 
लाभ के हेतु ठुलनामक आर्थिक आचरण या व्यवहार द्वारा सामूहिक या बाजार 
के व्यवहार में परिणत होता हे-क्े उपर निर्मित हुआ हे। परन्तु इस 
सतन्त्र व्यक्तितत या खतनन्‍्त्र परस्पर हित के लिए किये गये सामृहिक आर्थिक 
आचरण के पिद्धान्त किसी नियंत्रेत आर्थकर आचरण के ज्षेत्र में नहीं लागू 
हो सहते हैं। क्रिसी भी नियंत्रित क्षेत्र में, जिसमें राजकीय व्यय का क्षोत्र 
शामिल है, तातिक अर्य॑-विज्ञान के विद्धान्त बहुत ही सीमित रूप से लागू होंगे, यद्यपि 
सब आर्थक क्षेत्रों में सीमित असलापनों ( 2//#0४/८६ #€७०७/०८७ ) का अपरिमित 
आवश्यकताओं में वितरण एक व्यापक समस्या हे। परन्तु स्व॒तन्त्र व्यक्तिगत आर्थिक 
तेत्र में अपने अर्थ या हित को अधिकतम करने के लिए व्यय-विषयक विवरण का 
निणय व्यक्तियों द्वारा होता है / नियंत्रित राजकीय व्यय के क्षेत्र में विविध उपयोगों 
के बीच घन का वितरण या व्यय का निर्णय जनता के ग्रन्यासी या थातीदार 
( #69४८०7४ ) सरकार द्वारा होता हे अर्थात्‌ राजकीय व्यय के क्ेत्र में सरकार का 
वित्तीय या आर्थिक आचरण राज्य द्वारा निर्धारित नियमों के अनुस्तार होता है / इससे 
हम इस निष्कर्ष पर जाते हैं कि राजकीय अथशास्त्र या वित्तशास्त्र उद्देश्यात्मक अध्ययन 
हैं जिसमें क्चारगत ( 8४8|८८४०७ ) अन्तर के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है और जहाँ 
ताजिक अय-विज्ञान के विषयगत ( 08/6०४७७ ) पिद्धान्त पूरी तरह लागू नहीं होते 
हैँ। यहाँ हमें अथविज्ञान ओर अर्थशास्त्र में अन्तर समझना आवश्यक है | 
शब्ान्तिक, ताखिक या क्लेपरात्मक अध्ययन को हमें अथविज्ञान या (222/2, 


| 


पहला अध्याय हे 


एफादों, 0# 4कदों परपट्वों 2260707#0८3 ) समझना चाहिए | अथशास्त्र से हमें 
उद्दे श्यवादी और व्यावहारिक अर्थशास्त्र ( अक्िफाबरट्ट दाद 49०९4 #९०70- 
१४४८७ ) समझना चाहिए जिसमें हम आदश, ध्येय या उद्देश्य का अध्ययन ओर 
निर्माण करते हैं। अर्थविज्ञान में हम तुलनात्मक सिद्ान्तों के आधार १९ तथा स्वृतन्त्र 
व्यक्तिगत या सामूहिक तोलनात्मक या टुलनद त्महझ आर्थक्ष आचरण, और विशेषकर 
उपयोगिता विशेष के क्मगत हास तथा समसीसानत उपयोगिता के ठोस सिद्धान्तों पर 
निर्धारित ताचिक विज्ञान का निर्माण कर सकते हैं जिनके सिद्धान्त स्वमान्य या गराह्य 
होते हैं। परन्तु, जहाँ मूल उद्देश्य, ध्येव वा आदरश में ही मतसेद हो सकता है, उस 
त्तत्र में किसी सवमान्य विज्ञान का निर्माण कटिन हैं। आज के हमारे अध्ययन की 
यह मोलिक कठिनाई है कि हम समू्ची राष्ट्रीय आय के व्यक्तियत ओर सावजनिक या 
राजझीय व्यय के वीच वितरण करने के लिए या व्यय-विशेत्त का निरशंय करने के लिए 
अयविज्ञान के समर्सामान्त उपयोगिता के सिद्धान्त का प्रयोग नहीं कर सकते | एक क्षोत्र 
में तालिक तथा विषयालक ( 92[४०४73 ) विद्वान्त लानू होते हैं तो दूसरे में विच्चा- 
रालक ((४४०|०८४८४) ओर दोनों क्षेत्रों के बीच कोड उसयनिष्ठ कारक ((0॥07900% 
/००४००) नहीं है। ओर पिछले क्षेत्र के अन्दर आदर्श और उद्देश्य के इतने रूप हो 
सकते हैं ओर इनमें इतने पारसरिक अन्तर हो सकते हैं कि हम यहां किन्हीं सर्वसान्य 
नियमों या सिद्धान्तों को नहीं निर्धारित कर सकते हैं। राजकीय वित्तशास्त्र में इतने 
प्रकार के पारस्परिक विरोध लक उद्देश्य या आदश हे कि इसके तथा ताचिक अश्॑विज्ञान 
के वीच कोन कहे, राज्य अब या वित्तशास्त्र के भीतर भी कोई आन्तरिक लय॒ या 
चामज्जस्य ( ॥7#/शफमद 74770079 ) सम्भव नहीं हैं | 
राजकीय व्यय-प्रबन्ध में थातीदारी का सिद्धान्त 

इन विविध ध्येयों पर विचार करने के पूतर एक ओर विश्लेषण आवश्यक है । वह 
यह है कि हम ज्योंही ताचिक अर्थविज्ञान से उतर कर ध्येयवादी अबंशास्त्र में आते हैं, 
त्योंही हम व्यक्तित ओर वाजारगत आचरण के सिद्धान्त की नींव से अलग हो जाते 
हैं, और दूसरों के घन को खच करने में थातीदारी का प्रश्न आ जाता हे। यहाँ खर्च 
करनेवाले यूल उपाजक के थार्तीदार ( #बंघटाव/9 ) होते हैं। इस कारण उद्देश्यों 
का उचित निर्धारण बहुत आवश्यक, परन्तु बहुत कठिन भी हो जाता हैं । 

सावजनिक वित्त के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त 

राजकीय अब-व्यवस्था में अनेक ध्येय या आदर्शवाद होने पर भी हसे विचार करना 
हैं क्लि क्िन-किन मुख्य ध्येयों या आदशों के अनुसार राष्ट्रीय आय का वितरण व्यक्तिगत 
ओर राजकीय आशिक क्षत्र खणडों के बीच होता हैं या हो सकता है / व्यक्तिगत 
आर्थिक सतन्त्रतावाद (7.6/886८ [कि /४) के अनुसार उपाजकों की आय का कम-से- 
कम अंश राजकीय कोष के द्वारा खर्चे होना चाहिए; क्योंड्ि व्यक्तियों के हाथ में जो घन 
रहता है, वह व्यक्तिगत परिश्रम ओर उद्योग के द्वारा उत्पादक रूप में खर्च होगा । इसके 


धर राजकीय व्यय-प्रवन्ध के सिद्धान्त 


ब्यक्तिय के विकू से के लिए थी नागरिकों को आर्थिक स्वतन्त्रता की जरूरत हे | 
इसभे अलाश, जब उदड्जड आपनी कमाझ अपनी जवावरेंही पर व्यय करता है, तब 
उससे उतयोविता से॑ अधिक-से-अधिक लास होंता हें जो थातीदार के द्वारा खर्च होने 
में नहीं होता है । 


परन्त, व्यावद्ारिक खूथ मे इ.१ह से मे' देखा गया हैं कि आर्थिक स्वाधीनता से व्यक्तियों 
झार देश को पन का द्ांद् से लान तो हुआ; परन्तु साथ ही मानव-ग्रकृति तथा कुछ 


आय निवनों की गरक्रिया के कारण घनिक्ोों का पन वढ़ता गया और श्रमिकों को देश 
के बढ़ते घन का उचित साय न मिला / आशिक स्वतन्त्रता पर निधारित ग्रतियोयित। 
ये देश की आवक व्यवस्था की उलादन-क्षमता वर्ढी; मगर साथ हीं प्रतियोगिता से घन 
की वतरदी मी हुई । रचनालक स्रा4 से जिस लाम की आशा की यई थी, वह हासिल 
ने हुआ / व्यक्तिगत सवा पारसारिक, सामूहिक और सामाजिक सहयोग और सहानु- 
भूति भा सत्र निकला ।/ इस ग्रक्नार अनियंत्रित आर्थिक स्वतन्तता ने अपने ही पेरों में 

ह्ञाही मार । इस कारण साम्पशद का सिद्धान्त हे झ्नि देश का घन सामाजिक 

प्रयास से अजित और ख्च हो। या हययों करें कि व्यक्तत आयिक स्वतंत्रता 
समाजहित के अनुकूल नहीं है; क्योंत्रि इसके द्वारा स्वाथंतराद का इतना जिस्तार होता हे 
कि पराय या समाजा4 की गु जाइश वहीं रहती है / कारणखवश व्यक्तिगत सततंत्रता से 
लाभ उठाने हुए उम्तकी समाजयअतिकूल-ग्वत्तियों पर नियंत्रण करने यों जो शक्ति- 
विक्षेप होगा, उससे समाज की ओर से समाज की आशिक व्यवस्था के संचालन में ही 
शक्ति का मितव्यय होगा। परन्तु इस नलिद्दान्त की भारी कमजोंती क्रिया 
तमाम व्यक्तियों को ओर उनका इच्छाओं, आक्रांत्ताओं तथा ओज, तेज और शक्ति को 
नियंत्रण की जंजीर में जकह देते है तो यह थीं लोकहित और व्यक्तिहित के लिए 
कक्‍्से हाँ घातक होगा जेंसे अनियंत्रित आधिक स्वतंत्रता आत्मघाती साबित हुईं 


व्यावदशर्कि रूप ये हम पाते हूं कि इन्हीं दो सीमाओं के बीच विवेध राष्ट्रों की 
नीतियाँ निर्धारित होती हैं। इस कारण इस जियय पर कोई स्वीकृत सिद्धान्त 
नहीं पात्रा जावा। गिशेषक्र राज्यों के आनिवाय॑ राजकीय व्ययों (जसे रक्षा, पुलिस, 
स्याय आरि पर के सचे) की विशेषता यह हैं रवि उनके सम्बन्ध में सीमान्त उपयोगिता 
का हिसाव लगाना असम्पत्र हैं; क्योंकि वें ग्रधानतः गर-आर्थिक कार्यों पर खर्च होते 
हैं। हम एक ठोस मापदरद इस थिडान्त का बना सकते हैं श्वि अमुक रकम के व्यय 
करन से नुलनामऊ सामान या सेता का उद्यादनन हो, वह राजकीय 
छात्र में अधिक होता हे या व्यक्तिगत क्षेत्र मों। यानी हम यह सापदरड लगा 
सडने हैं कि अमृक्त रकम के व्यप से सीमानत तथा मोट उपयोगिता (जिसमें व्यक्तियत 
तथा पाम्राजिक उपग्रोगिता दोनों का लेखा ले लेगा चाहिए) दोनों क्रिस माय से व्यय 
करे से अधिक होता हे या कोन माय अधिक मितज्ययी परन्तु यह मापदण द॒ 
भी उतता कज्षत्र में लागू हो सकता है जहाँ व्यय का उद्देश्य राजकीय .या व्यक्तिगत 
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क्षेत्रों के बीच ऐेचछिक हो । फिर. बह मापदणड राज्यों के व्यावराबिह अयासों का हो 
तुलनात्मक ज्ञनता जांचने के लिए व्यवद्वार शिया जा सकता ह4 उद्ाइन्गर, हम 
इस मापदर ड को वह देखते के लिए व्यवह्यार कर सकते हैँ कि रढा-संचालन या विद्यत- 
शकिति के उत्मादन दन में था अच्य व्यवसाओं में कान रास्ता अ-वक मितव्ययी या लासदा 
होगा । और जया क्र ॥ 
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विस्तारजनित कठिनाइबां विवेक-यक्त निएाय द्वारा आऑशिकरूए मेंही हल का जा 
सकती हे। वहुधा यह निशय शायनञयरस्परा के अचुसार होता हैं | 


यहाँ वििक का उल्लेख एक अन्य दृष्टिकोण से भी आवश्यक हैं। व्यय 
निणंव में या मनुप्प के क्रिती भी आकर क्ंत्र में विचेक तवा जव्विकेतर प्रवृत्तियों में 
संघ ओर सोमिश्नण होता रहता 6ै। अदारहओं सदी के दाशावकः का मदुप्य 
आचरण ज्त्र में किक पर शिश्वास उन्नीयतीं सदी के मनोविज्ञान के खोजों से गलत 


सात हआ | अवात दा में व्वकियत आजिक स्वतंत्रता से व्यद- वे तरुण विदेश नक् 
समाज हिल को कान कहे. व्यक्तिगत हिल के अनुसार मी नहीं होता है | 
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लिए, आग पायेंगे क्लि विटेन में जितने घर्यों नें स्‍्नानाग उनसे अधिक परों में 
रेडियो सेट हैं, बानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता रेडियो सुनने को परिवार की व्यक्तियत सफाई 


न 


से अधिक लामायके समझती हैं । बसे ही आप देखये कि हसारे बच्चों की ग्राथामक 
पुस्तकों के कागज, छुपाई, चित्रण आदि सिनेमा-यम्बन्धी पत्रिकाओं की अउत्षा 
खराब है । सिनेसा बरों की बनावट, सजावट तथा अन्य व्यवस्था स्कूल कालेज, अन्‍्चे- 
प्णशालाओं (स्सच लेवोरेटरियों ) से अधिक कानसती हैं; क्योंकि व्यय करनेवाले 
यूक्ति एफ पर अधिक घन खचे करने का निरय करते हैं । इसपर सेंद्धात्तक या 
तात्विक अ्थ॑विज्ञान के पंडित कहेंगे कि उनकी व्यक्तियों के व्यावह्यारिक आचरण से ही 
मतलब है ओर आचरण कृपा होना चाहि?। हपका निरूय उनके अध्ययन क्षत्र 
से वाहर हे और वह सीतिशा तर, समाज-जिज्ञान या राजनीति छा ज्ेत्र हो जाता हे। 
इसी कारण सेद्यांतिक अथविज्ञान के अनुयायी पी के व्यक्तिगत सीमानत उपयोगिता 


धर राजकीय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धान्त 


आर सामश्ित् सीसमान्त उपयोगिता (-/47ऑदह #%र्ट 70606 हकदे उलबंदों . 
ग्र/एशजिरं कर! वर) के मापदसणडा को जाति-च्युत समझते हे परन्तु राजकीय 
या सामाजिक अवशात्र के लिए यह विश्लेपण वहुत उपयोगी तथा महत्त्वपूर है 
मापदणों से व्यक्तिगत तथा राजकीय व्यय के बीच उपयोगिता की तुलना के लिए इस 
सिद्न्त को हम बहुत आइश्यक पाते हैं जिसका उल्लेख उचित स्थान पर फिरा दिया 
गया है आर यहां भी इसको देख लेना चाहिए 
जब किसी धन या पू्जी का योगात्मक या उत्पादनाथ व्यय किया जाता हे, तब उसके 
प्रत्यक्ष फल के अलावा परोक्ष फल भी निकलते हँ। पीयू ने इस सिद्धान्त के केबल 
उतद्ादनाथ॑ व्यय के ही सम्बन्ध में विलेपएण किया हैं; परन्तु इस सिद्धान्त को योगात्मक 
व्यय में भी लागू करना आसाव हैं । तो हम देखते हूँ कि किसी व्यय विशेष के कुल 
सामाजिक फल या उपयोगिता जानने के लिए व्यय-निशंय तथा व्यय-य्रक्रिया के 
ग्रत्न्त तथा परोत्ष आर उपयोगिता फलों आर अनुफ्योगिता फलों का मिलान करके 
अन्तिम वास्तविक फल निकालना चाहिए। जंसे, यदि हम अपने मकान या हाते मे 
बागीचा लगाते हैं तो व्यक्तितत उपयोगिता के अलग आतपास के घरवालों को भी शुद्ध 
वायु को ज्ययोगिता मिलती हे आर यदि हम अपने हाते में एक तरफ यढा करके घर 
भरते हूँ तो पड़ोसियों की तंग करने के लिए मच्छरों का भी अड्डा साथ-साथ बना देते 
यदि कोई चीनी का कारखाना कियी याँत्र में खुलता तो ग्रत्यक्त लाभांश के अलावा 
परोक्षतः वहाँ के लोगों की जीविका के साधन बढ़ते हूँ, परन्तु इंख ढोनेवाली बेलयाहियों 
के करण सड़क मरस्पत का व्यय बढ़ता है; तवा कारखाने का यन्‍्दा पानी निक्टस्थ नदी 
गरने से उसमें का मछलियों के मर जाने से वहाँ की आय में कमी हो जाती है । 
फलत:, यह आशा को जाती हे कि राजकीब-व्यय क्षंत्र में सामृहिक सीमान्त 


उपयोगिता का तिदान्त व्यय-निणंय तथा व्यय-अ्रक्रिया में दहश्यणित रहा करेया, और 
राजकीय व्यय से व्यक्तियत मितव्यय की कमजोरियों को बहुत अंश तक दूर किया 
जा सकेगा | 

इसके वाद हम यह देखने का अ्यास करें क्लि समर्सामान्त उपयोगिता के सिद्धान्त 
का व्यवहार वित्तीय ग्रशायन में कहाँ तक कर सकते हैं | हम इस विषय में राजकीय 
व्यय का तीन खरडों में यानी अनिवाय, ऐच्छिक तथा व्यावसायिक व्ययों में वर्गीकरण 
देख चुक्रे हं। हम देखते हूँ कि परस्पर इन व्यय-खण्डों के बीच भी समर्सामान्त 
उपयोगिता को तालने के लिए उमयनिष्ठ कारक या वाहक ((09870%2 दिलां0/" 07 
॥#०व४१४) नहीं है। प्रत्येक खएड में दजनों' प्रकार के मिन्‍न-मिन्‍न विभागीय 
व्यय, तथा अत्येक विभागीय व्यय क्षेत्र में हजारों ब्योरर ख्चे के मद हैं, जिन पर 
सेकड़ों वेतनभोर्गी पदाधिकारी था्तीदार के रूप में जनता के घन के व्यय का निर्णय 
करते हैं। हाँ, एक वात हम देखते हैं कि अत्येक अशासक वियाय (460#7%/8- 
॥/0/6 /2679677706०४५) के अध्यक्ष अपने विसाय के व्यय के विषय में मिन्‍्न-भिन्न 
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उपयोगों के वीर क्तिरेण करते हैं और मोटामोंटी उनके बीच की तुलना:मक 
आवश्यकता आर समसामान उपयोगिता का विचार करते हैँ। परन्त, उनके बजट- 
अनुमान का अधिकांश तो स्वायी व्ययों में जाता है जिसमें निशय या इच्छा के 
लिए कम गुंजाइश रहती है । तुलनात्मक उपबोगिता का प्रश्न कुछ अंश में नई 
योजनाओं के ही सम्बन्ध में आ सकता हैँ 

आर जब विविध विभायो' के वजठ-अनुमान वित्त विसाय में संक्रालत होते हें तब 
वहाँ विविध वियागों के बच के व्यव में उपचोगित् की तुलना हो सकती हे और 
वित्त-विभाग का एक वह मुख्य कास है भी । परन्तु, यहां भी इस तुलनात्मक मापदरड 
का लगाना कटिन काम है| इस कठिनाई के सम्बन्ध में यहां यहीं उल्लेख कर देना 
पर्यात होगा क्रि यहाँ वेधानिक वाघा यह हैं कि ग्रभत व्यय, जो कुल राजकीय व्यय का 
एक वड़ा अर हैं, आतनांवर्या के अदल-चदल करने का शक्ति के वाहर है। व्यावहारिक 
रूप मे कुल रकनस के वितरण का रास्ता विभायान्तर दवाओं पर नियर करता है, तथा 
वित्त-तविभाय आर सन्त्रिमरएडल को भी केवल नह योजनाओं पर खच, (जो वजट के 
द्वितीय संस्करण में जाते हैं) में 'हां कुछ अदल-वदल करने की गृष्जाश्श रहती हैं | 
यही अन्य कारणुं में एक है कि हम आर्थिक नव-निर्माण की योजनाओं पर अब &लग 
विचार करते हैं आर इनका अवधि वर्ष के अन्दर सीमित नहीं रखते हैँ | इसके अलावा: 
नई योजनाओं के निश॒व में वित्त-विमाग के स्तर पर भिन्न-भिन्न विभायों की योजनाओं 
के बाच व्यापक दश्टक्रोणु से व्यय-विवरण में सीमान्त उपदोगिता की तुलना की जाती 
है, यद्यपि यहाँ भी शुद्ध आर्थक मापदरड नहीं लायू किये जा सकते हैं । 


इस विपय में हम देख चुके हैँ कि सामाजिक दृशष्कोण का व्यक्तिगत दृष्टिकोण की 
तुलना में समय या अवधि के ख्याल से व्यय-निशय अधिक व्यापक तथा विवेकय॒क्त 
होने की आशा की जाता है । आर जब नई योजनाओं का निर्ंय एक अवधि के 
लिए, जसे पंच वात के लिए, होता है तो हाष्टक्रोण का व्यापकता तथा व्विकयुक्त निशय 
की सम्भवना और हृढ हो जाती है 

इस ग्रकार राजकीय व्यय को अनुसान-अवधि एक वर्ष के अन्दर नहीं सीमित करके, 
आयोजना विशेष के अनुसार, एक वर्ष से अधिक विस्तत अवधि या उतद्यादन अवधि भर 
के लिए, वजट अनुमान करने के महत्त की, अब हम समझने लगे हूं । 

राजकीय व्यय-व्यवस्था में थातीदारी का सिद्धान्त 

राष्ट्रीय आय का राजकीय व्यवस्था ओर उपाजकों के द्वारा व्यय के वीच वितरण के 
सम्बन्ध में पहले मांग में थार्तीदारां के सिद्धान्त का उच्नेस हो चुका हैं। अब इसका 
कुछ विस्तारएवक वर्णन यहाँ कर देवा जरूरी हैं। हम दंखेंगे कि यह भी हमारे 

ध्ययन के विषय को, तथा व्यवहार में विर्चाय शासन को, आर कठिन वना देता है । 

जनराज्य का यह एक मोलिक सिद्धान्त हैँ कि हर व्यक्ति को नायरिक्रता का समान 

अधिकार हे। इस कारण वड़ा उपाजंक या छोटा या एकदम निर्धन हो, सबको 


१० राजकीय ब्यय-प्रवन्ध के सिद्धान्त 


बराबर निर्वाचन-सलत हे। अब घन या उपाजन-शक्ति की राशि में नि्वाचन-शक्ति या 
राज्य के संचालन में अधिकार नहीं होता है । यानी समस्त जनता जच्र निर्वाचन स्कला 
का व्यवहार करती है तब उपाजकव्ग को यातीदारे उठाती हैं। दूसरी सीढ़ी में 
निर्शचकों के ग्राोतनिधि जब प्रतिनिषि-सभाओं में बठते हैं तब वे निबाचकों के थातीदार 
बनते हैं ओर जब ग्रतिनिधि-सभा किसी राज-संस्था विशेष के चजट को स्वीकृत करके 
मंत्रिमएडल या अन्य काययालकों को व्यय करने का अधिकार देती हैँ तब थातीदारी को 
मात्रा और भी बढ़ जाती हे। इसके बाद जब वित्त-विमाय धनराशि को शासन- 
विभायों को व्यय करने के लिए सुपर करता है तव गिमायों के अध्यक्ष आर निम्न 
कर्मचारी थातीदार के रूप में घन का व्यय करते हैं। हम आगे चलकर देखेंगे कि 
किस प्रकार विभागों में व्यय करने में मी थातीदारी के कितने स्वर हें ओर घन का 
उपयोग के लिए केसे नियंत्रण प्रणाली बनाईं यई है ? वित्त-विभाय की ओर से 
शासन-विमायों के प्रधान या अध्यक्ष थार्तादार हैं, ओर विसायों के अधान या अध्यक्षों के 
लिए उनके नीचे निष्कासन, चुकोती ओर नियंत्रण के पदाधिकारी थातीदार हैं। अन्त 
में इन पदा धिकारियों के नौचे भी हजारों की संख्या में वे निम्नपदापिकारी हैं जो सबसे 
नीचे की सीढ़ी पर करोड़ों रुपयों के व्यय के लिए व्योरवार निंय करते हें 


इस श्रंखला-बड थातीदारी में प्रत्येक कड़ी का सामूहिक व्यय के लिए उत्तरदायित्व 
इस 5ग्ा के एक और गुणव्शिव (0#०7४८४४७४०) के कारण बढ़ जाता है 
व्यक्तिगत व्यय की तुलना सें सामूहिक व्यय एक खर्चीला रास्ता हे। कोई उपाज॑न 
जब अपने लिए खर्च करता हे तब उसमें प्रवन्ध-सम्बन्धी उतनी जटिलता नहीं होती | 
परन्तु, राजकीय व्यय में आय का रास्ता निर्धारित करना होता हे। कर वसूल 
करने में खचे करना होता है। उसको कोप में जमा करके रोकड़ की नियरानी तथा 
हिसाव के लिए कोप-विसाय चलाना होता है। उसके खच्च का बजट अनुमान बनाना 
होता है, वजट की स्वीकृति के बाद नियमों के अनुसार विभागों में बॉटना होता है। 
विभायाध्यक्ष रकमों को निम्नाधिकारियों के हाथ में सोपते हैं जो अपने निम्न कर्मचारियों 
के द्वारा खच करते हैं। बिलों को जाँचने तथा चुकाने और उनके हिसाब रखने के 
लिए तथा उनके नियंत्रण के शासन पर खर्च करना होता है। खर्च करने के बाद 
हिसाब की जांच अर्थात्‌ अंकेत्तण ( ऑडिट ) के लिए भी एक बड़ा विभाग हे जिसको 
चलाने में सच होता है। इस प्रकार व्यक्तियत व्यय के क्षेत्र की तुलना में राजकीय 
व्यय के ग्रत्येक पसे के ऊपर व्यय की प्रक्रिया के खर्च का बोझ लदा रहता है। इस 
कारण यथातादारी की श्र खला की प्रत्येक कही की जवाबदेही ओर भी गर्भीर हो जाती 
है। इसी कारण अंकेक्षण का एक विशेष और महत्त्वपणं नियम और आदेश है कि 
गजट-जद अधिकारियों को जवाबदेही व्यय की यधाकार नियमितता ( #0+#6ं +८(४४- 


/७४४9 ) तक ही नहीं समात्त हो जाती; परन्तु वें. उच्तित मितव्यय ( 2८०४०%९७ ) के 
लिए मी उत्तरदायी हूँ 
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अन्त में एक और कारण से मी बातीदार्री की जवाबदेही बड़ जाती हैं। राजकॉग 
आय के साधारणतः तीन अमर या जरिया हैं। पहला कर, दूसरा शुल्द और तीसरा 
व्यावसायिक लाभ । और ये सत्र कमतेश राज की वल-प्रयोग-कारिणी शा्कि के आधार 
पर ही क्सूल छिये जाते हैं। आप शावद यह दलील दें सकते हैँ कि वल-अयोय 
का सिद्धान्त केवल कर में लागू होता है! परन्तु आप देखेंगे कि अन्य दोनों क्ुत्रों में 
भी राज के एकाबिकार ( मनोपली ) के कारण परोत्ष रूप में कर का सिद्धान्त कारकून 
रहता है। अर्थात्‌ बिस माल या सेवा को वाजार व्यवस्थ्रा के द्वारा बेंचती हैं. उसमें 
बहुधा परोक्षतः कर का अंश रहता हैं | 


दूसरा अध्याय 


व्यय का शासन 

व्डिले किलेपण से हमलोय इस नतीजे पर आते हैं दि राजकीय व्यय के विषय 
में हमें अवविज्ञांन के मूल तिद्धान्तों की सहायता संकृचित सात में ही मिलती है, और 
हमें विशेष कर उद्द श्यवादी लिद्धान्तों पर नियर करना पड़ता है। इसका उपसिद्धान्त 
या निष्कास यह होता है कि राजकीय पन-संचय तथा व्यय की प्रक्रिया में जो पग-पंग 
पर थार्तादारों के दवारा शासनशणाली का संचालन होता है। उसके कारण एक 
व्यापक नियन्त्रण तथा नियम प्रणाली की आवश्यकता है जिसका ग्रत्येक्ष अंग पररपर 
एक दूसरे पर वियन्त्रएअरणाली पर एक काक-हष्टि उनके व्योरेदार विवरण के पहले 
लाभदायक होगा | 


हम जानते हें कि पाश्वात्य देशों में जनराज्यात्मक संस्थाओं की उत्पत्ति ग्रजा और 
राजा के बीच कर लगाने के अधिकार के प्रश्तन पर आरम्प हुई) और अन्त में यह 
मोलिक नियम सब देशों में स्थापित किया गया हे कि ग्रजा के प्रतिनिधि ही राजकीय व्यय के 
लिए घन का अनुदान कर सकते हैं। हमारे संविधान की धारा नं० २१ (१) इसका 
प्ोपक है। इसके अनुसार--किसी व्यक्ति का घन बिना कानून के अधिकार के नहीं लिया 
जा सकता ओर वारा नं० २६५ के अनुसार कोह सी कर विना कानून के अधिकार के 
नहीं लगाया जा सकता है। धारा नं० २६६ (३) के अनुसार कोई भी व्यय विधान 
के काननों के अनुसार ही हो सकेगा इसी कारण संघ तथा राज्यों के विधान-सभाओं में 
कानून-निर्माणा के जो नियम दिये गये हैं, वहाँ घारा न॑ं० १०८ और १६७ के अनुसार 
वित्त-विषयक् विधेयकों के लिए अलग ग्रक्रिया रखी यह है| ये प्रक्रि--विशेष घारा 
ने० ?०६ तथा 7६८ में दिये यये हें जिनके अनुसार आय-व्यय सम्बन्धी विधेयक केवल 
लोकसभा ओर विवान-समाओं से ही पेश किये जा सकते हैं । क्योंकि ये ही ग्रतिनिधि 
समाएँ हैं। राज्ययरिद और विधान-यरिवदों की वजट और वित्त-विधेयकों पर 
चोदह दिन के अन्दर विचार करके निम्न सदनों में लोटा देना होता हैं । उच्च सदनों में 
कोई ऐसा संशोधन नहीं लाया जा सकता हे, जो निम्न सदन को स्वीकृत 
न हो। संविधान की 22० और 2६६ पाराओं में वित्त-विधेयक ( 2076४ 88 ) 
की परिभाषा निर्धारित की गई हैं | 

परन्तु आय-व्यय का शासन या नियन्त्रण कितना जटिल है, और यहाँ थातीदारी 
का सवाल इसको और कितना कठिन वना देता है, इर्सासे सिद्ध होता हे कि इस विषय 
पर राज्य के किसी भी एक अंग को पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया है। समाज के 
प्रजातन्त्र संगठन में ग्रतिनिधि-सभा या विधान-मरडल राष्ट्रअभुता ( 8०7९४६१४४ ) 


दूयरा अध्याय रैरे 


का वासस्थान है। यही संगठित राज्य-शक्ति का फ्लाईं बील या शक्ति-उत्पादक चक्‍का 
है। परन्तु इस चकके को भी किसी योजना या ध्येय के अनुसार ही चलना, चाहिए । 
इस कारण इसपर नियन्त्रक या नियामक यन्त्र /(४0८४/०४०७) की जरूरत होती है 
कि शक्ति का उपयोग नियन्त्रित रूप से हो। इसी कारण संघ के लिए ££₹ से १६ ७ 
पाराओं में ओर राज्यों के लिए २०२ से २०७ घाराओं में राज-वित्त के विषय में कार्य- 
पाली दी यह है जिसका उल्लंघन करके राष्ट्रशक्ति या अभुत्व के वासस्थान विधान- 
मण्डल भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। इन पाराओं के अचुसार संघ या राज्यों में 
कायवालिका की ओर से राष्ट्रपति या राज्यपाल दवारा वाप्कि विच-विवरण (शक 
उधव४८४६! 366/९००८४/) विधान-मरडलों के दोनों सदनों के सामने रखे जाते हैं । 
घारा //१२ (३) ओर २०३ (३ ) के अनुसार कमशः संघ और राज्यों में अनुदान 
के लिए माँय केवल राष्ट्रपति, या राज्ययाल की ओर से पेश की जा सकती है ,. पारा 
??७(३ ) और २०७ (३ ) के अनुसार उसी प्रकार वि धान-मरुडल का कोई भी सदन 
किसी ऐसे क्धियक को जिससे संचित निधि से व्यय करना हो, बिना राप्ट्रपति या राज्य- 
पाल की सिफारिश के सरीझत नहीं कर सकता है। शक्तिशाली निम्न सदनों को भी 
अविकार नहीं हे कि वे किसी प्रकार का वित्त-विधेयक सदन में पेश कर सकें। यहाँ 
पक कि कोई भी व्यतात्मक विधेयक्र बिना वित्त-विभाग की राय से नहीं पेश हो 
सकता हे। इसका मतलब है कि ग्रतिनिधि-समा भी तो धातीदार ही है और 
उत्तकी उचित रूप से थातीदारी निव्ाहने के लिए उसपर भी नियंत्रण आवश्यक 
समझा यया है। साथ-ही-साथ राष्ट्र तो अमर या दधजीवी है और उसको चलाने के 
लिए अनिवार्य व्यय की जनता की प्रतिनिधियों की राय से भी जोखिम में नहीं डाला 
जा सकता है। इस कारण 77३ (१) तथा २०३ (?) घाराओं के अनुसार बजट में 
प्रमृत व्यय ( (०7६९८ €०४०्वं॥४०४ ). को घटाने-बढ़ाने या अरस्वीक्षत करने का 
अधिकार निम्न सदनों को भी नहीं है। वे केवल अपनी राय उसपर दे सकते हैं| 
आर दत्तमत व्यय ( ॥066 ८४/७९४वं४४०८ ) जिसपर निम्न सदनों को वोट देने का 
अधिकार हे, उनमें भी ग्रतिनिधियों को स्वीकृत, अस्वीक्षत या कमी करने का अधिकार 
है; परन्तु किसी माँग की रकस को वे बढ़ा नहीं सकते हैं। फिर भी, बजट स्वीकृत 
होने के बाद विनियोजन कानून ( 497970/97#680॥ 46. ) जिसके द्वारा स्वीक्षत 
माँग के व्यय के लिए संचित निधि ( (08 हगावबात्व कद ) से पंचा निकालने क। 
अधिकार सरकार को दिया जाता है । उसमें अ्तिनिधि-ससा एक शीर्षक का अनुदान दूसरे 
शीषक में नहीं वदल सकती | और संविधान के अनुसार आर्थिक आपत्ति-काल में धारा 
३६० के अनुसार अपनी है जवावदेही पर वित्त-विषय में बहुत अधिकार दिया गया हे । 
घारा २६३७ ( ? ) और २६७ (२ ) के अनुसार क्रमशः संघ तथा राज्यों को अधि- 
कार दिया गया है कि वे सॉचित निधि से रकम निकाल कर आकस्मिकता निधि 
( (०४४89०४८३ /४४व ) कायम | करें जो राण्ट्रपति या राज्यपाल के अधिकार में रखे 
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बाय और विधान-मरडल की ओर से उचित कार्यअणाली द्वारा व्यय स्वीकृत होने तथा 
घारा 2!५ और ??६ के अनुसार संघ के लिए तथा घारा २०५ और २०६ के अनुसार 
राज्य के लिए इसमें से खर्च किये जायें अर्थात्‌ नियमित रूप से विधान द्वारा किसी 
आकस्मिक आवश्यक व्यय स्वीकृत होने के पहले कोई अनायास खर्च करना पड़े, वह इसी 
निधि से अस्थायी तौर से निकाला जायगा ओर विधान-मरडलों की नियमित स्वीकृति 
मिल जाने पर संवित निधि से वह रकम फिर निकाल, आकस्मिक निधि ( (2०शाविक- 
पाठ [दिा्व ) में कर पूरा कर दिया जायया ।_ 
संघ तथा राज्यों की सरकार घारा (नं० २३६ और २६७ के तथा अन्य पाराओं के 
अनुसार अपनी-अपनी संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोकनिषि ( (20॥90664- 
(वें बिकबे, (07/इ्ूट02३ [एवं दावे. >४9॥० ध८८०७४४ ) के स्वामी हैं| 
उपयु क्त घाराओं के अनुसार विधान-मरडलों के निम्न सदन ही अनुदान की मंजूरी 
संविधान में दिये गये नियमों के अनुसार कर सकते हूँ तथा व्यय के लिए माँग केक्ल 
राज्यपालिका की ओर से निम्न सदनों में पेश की जा सकती है । परन्तु संक्धिन की 
?9८ से ४४2 पाराओं के अनुसार समस्त राज्यों तथा संब के आय-व्यय के लेखे तथा 
अंकेत्तरा ( ऑडिट ) की जिम्मेदारी भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जेनरल को 
दी गईं है जो संघ और राज्यों के अधीन नहीं हे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
होती है, और इनके वेतन आदि में भी,कोई हस्तत्ञेप किसी कार्यपालिका या विधान- 
मणडल द्वारा नहीं हो सकता है। कम्पट्रोलर ओर ऑडिटर जेनरल की जवाबदेही 
है कि संघ तथा सब राज्यों के आय-व्यय अन्तिम या पक्का लेखा वह राष्ट्रपति को पेश 
करे | इन्हीं के द्वारा आय-व्यय के शासन ओर नियन्त्रण के व्योरैवार नियम, और 
आय, व्यय तथा वजट के फारम बनाये जाते हें। इन्हीं विभायाध्यक्त के अधीन 
ऱज्यों के एकाउंटंट जेनरल इनकी ओर से राज्यों के आय-व्यय, कोष-संचालन, लेखा 
फारस आदि के विषय में इनकी जवावर्देही का पालन करते हैं । इस विभाय को आपधि- 
कार है क्ि संघ या राज्य के किसी भी कार्यालय का, जिसका आय, व्यय, कोष-संचालन 
या लेखा से सम्बन्ध हो, निरराक्षण करे । 
अंकेक्षण के प्रशासन का मूल सिद्धान्त वहुत महत््वपूण्ग है। वह यह है कि जहाँ 
कहीं भी थातीदाएी के रूप में किसी व्यक्ति या संस्था को वित्त-विषयक ग्रशासन करना हो, 
वहाँ लेखा का अंकेत्तर या आडिट ऐसे अधिकारी को देना चाहिए जो इस व्यय-प्रशासन 
की का्यगालिका के अर्धीन न हों। यह वंसा ही पिद्धान्त है, जिसके अनुसार 
न्याय-विभाग को शासन-जिनादों से पूरतया स्वतन्त्र रखने का ग्रवल किया जाता हे | 
ज्वाए ट-स्टाक कम्पनियों में सी संचालक-वोड के ( 29067 ० 70श८०१७ ) अंश- 
पारियों ( 8/५7/८-४०ध६/७ ) के थातीदार हैं | इस कारण अंक्षकों की वहाली शेयर- 
होल्डरों की बंठक में उनकी ओर से की जाती है और वे अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट 


रा, 


इसी शेयर-होल्वस-समिति को पेश करते हैं और संचालक वो्ड के अधघीन नहीं होते 
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हैं। विनियोग कानून ( 49॥97097/6#70% 4८४ ) पास हो जाने फर कित्त-विभाय 
द्वारा तथा एकाउयटेए्ट जेनरल द्वारा व्यय करने के अधिकार दिये जाते हैं; पर केन्द्रीय 
वित्त-विभाग का एक ग्रशंसनीय व्यव॒ह्वार हे कि नये व्यय की मंजूरी होने पर 
भी रकम को खर्त करने के पहले फिर उसकी आवश्यकता को जाँचते हैं। कित्त-विभाग 
तथा विभायाध्यक्षों के द्वारा रकम निकालने, खर्चे और नियंत्रण करनेवाले पदाधिकारी 
( 22909, 22789४#88%89 676 ९०%६/०7४४6 ०77०८४/७ ) को स॒पुर्द करने के 
बाद भी खजाना, एकाउण्टेश्ट जेनरल तथा क्भिय के यजट-जद पदाधिकारियों द्वारा 
केसे विविध नियन्त्रण होता हे और चुकती ( 226॥१९४६ ) के बाद किस तरह जॉँच 
होती है, इसका वर्णन उचित स्थान पर दिया गया है | 


तीसरा अध्याय 


आय-व्यय के शीषक ( 46808 ) 

संघ या राज्यों के सब प्रकार के आय धारा २६$ के अनुसार उनकी संचित निधि 
( 00%8०ग्व८/९० 7४४४ ) या जन-लेखा ( 2५४७॥४८ 46८०७४४ ) में रखे जाते हें 
ओर वहीं से धन की निकासी होती हैःया आकस्मिक निधि ((/07४908४१४८७ [४१४८ ) 
« में निकाल कर रखा जाता है। परन्तु इनका हिसाब उचित और आसान नियन्त्रण 
के लिए निर्धारित फारमों में रखना जरूरी है। इसी कारण आय-व्यय का वर्गकिरण 
ओर उसके अनुसार फारम बनाना कम्पट्रोलर और ऑडिटर जेनरल ( /0%७४077४/ 
6%6 4%47/07", ४०४७४७१ ) या उनकी और से एकाउय्टेरट जेवरल की जवाबदेही 
निर्धारित की गई है। बिना इसकी उचित व्यवस्था के बजट-अनुमान बनाना विधान- 
मरइलों में आय-व्यय समझना, विभायों या खजाने या कोषों में तथा एकाउरय्टेए्ट 
जेनरल के यहाँ उचित हिसाब का रखना या आय तथा व्यय का मातिक विवरण ( 226- 
£४/४ ) बनाना, कोषों की बराबर स्थिति समझते रहना, राज्य की वित्तीय स्थिति लेखा 
के क्रशः योग ( 7:097/6७8४०७ 2666 ) के आधार पर समझना और यथोचित 
कारवाई करना असम्भव होगा । इनके विना हिसाब की जाँच या आडिट नहीं हो 
सकता है। 

संचित निधि ( (20%8०व्व८०० /४१४४ ) के हिसाब तीन मुख्य विभागों में रखे 
जाते हैं। जेसे-- 

2? आय-व्यय का शीषक ( िए९ऋएर बावें 27790व/॥7४ ट्दवे )॥ 

हे पू जी-सम्बन्धी आमद और चुकीती ( (/४४४७/ 2९८९३४४३ ६४वें द[ं४- 
१3४१॥९॥४७ ) | 

रे सावंजनिक ऋण, उधार या दादनी ( 28906 22608, 70628 6#वें 
460670८४ )। 

इसी प्रकार जन-लेखा ( 2१७४७॥० .40८०४०४ ) के निम्नलिखित विभाग हैं :--- 

?. ऋण या जमा का शपिक ( 2060 छह 20670०७४ «०४ )। 

२, रानयी का शीषिक् ( >६#ऑांद#८८ संथ्वर् )| 

इसके अलावा आय-व्यय के बजट अनुमान के लिए तथा लेखा के लिए जो शीर्षक 
निर्धारित हैं, वे अधिक काम के हैं, और इनकी प्रत्येक पदाधिकारी को व्यवहार में लाना 
होता है। विविध आयों के लिए अलग-अलग और विधिष व्ययों के लिए भी अलग- 
अलग मुख्य शीषिक ( 2/66०7 मध्यक् ) जिनकी क्रमशः संख्या भी निर्धारित हैं; 
बनाये गये हें | प्रत्येक मुख्य शीर्षक भिन्न-भिन्न गौण ( या निम्न ) शर्षिकों ( ॥7४0/ 


तीयरा अध्याय १8 


म्रध्यव७ ) में बांटे यये हैं और प्रत्येक गोण शीपक्र के नीचे उपर्शीपक्त (3४४ 
पत्वव5 ) होते हैं। फिर प्च्येक्ष उपशपक को ग्राय मिक्क मदों (2: फट ए है करोड) 
में बाँटा गया है तथा इनके नीचे ब्योरैतीारा मद ( 2चांवरातत (6) रहते 
हैं। क्रिस ग्माय की आय या व्यय का ब्योरा किस प्रकार किन-किन सदों था शॉपदों 
में रखा जायगा, इनके साथ निबारित हैं । 


इन शाॉपकों को बहाने-बटाने का अधिकार केबल एकाउसटेय्ट जेनरल को है, ओर 
शामन-चिनायों की आवश्यकता के अनुसार नये छोटे या बड़े शीप्रक्त कायम किये जाते 
हैं। परन्तु इनसें फेरबदल या वदढ़ाव-घटाव बहुत सो च-वैचार कर करना पड़ता हूँ | 
शाॉपकों की संख्या सीमित रखने को जाँच में तो समय कम लगेगा; परन्लु व्यारंत्रर 
हिलाव का उद्ित नियन्त्रण नदी हो सकेया | इसी तरह शपहो की संख्या चहुत बड़ा देने 
से हिसाब तो और ब्योरिगर रखा जा सक्रेया; परन्‍त्र जाँच में अध्रके प्रर्थिम करना 
होगा। अधिकतर बह ध्यान में रखा जाता है कि ओोरेदार नहों का बाहत्च न हो | 
परन्तु इस नीति का एक यह भी फल ह कि ब्योग्त्रार व्यय पर निबन्‍्त्रण आर आय 
को दर्ज करने की जवाबरदेही निम्न अधिकारियों पर ओर आविक बढ़ जाती हैं | 


न 


यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि विविध फ़ारमों ओर शॉपिक्रों को ठीक से समझने 
फारमों के व्यवहार में मितव्यय ओर लेखे के निर्धारित नियमों के अनुसार फ़ारसों को 
खानापूररी ओर उनकी जांच कर यजटजद पदाधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरायिल हूं 


वीथा बे 
चोथा अध्याय 
बजट-निर्माण ओर आय-व्यय का संतुलन, 


बजट की आवश्यकता 


व्यय के उचित ग्रबन्ध के लिए, चाहे वह किसी खास आयोजन के लिए हो अथवा 
अवधि-वशेष के लिए हो, आय तथा व्यय के ब्योरे का यथाशक्ति सही अनुमान आव- 
श्यक्र हैं। साधारण वजट एक वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता हे। इसका 
मुल्य ध्येय आय और व्यय को संतुलित करना है। परन्तु वजट-निर्माण के अन्य भी 
कई ध्येय हैं। जब यूरोप में बजट की पद्धति आरम्भ हुईं, तव उसका मुख्य ध्येय था कि 
इसके द्वारा राजाओं के अनियन्त्रित अधिकार पर नियन्त्रण हो आर बिना जनता के 
प्रतिनिधियों की स्वीकृति के राजा न तो मनमाना कर लगा सके और न मनमाना व्यय कर 
सके | इसके भी पहले बजट तथा ऑडिट की उत्पत्ति हम सामन्तशाही काल के 
राजाओं तथा सामन्तों के कार्पिक हिसाव या लेखे में पाते हैं। धीरे-धीरे जसे-जसे राज- 
कीय आयनव्यय में वृद्धि होती गई ओर वजट निर्माण की पद्धति का विकास होता गया, 
चजट के अन्य लाभ भी दृष्टिगत होने लगे। आजकल तो विना बजट के किसी ग्रकार 
के शासन क्वा हम अनुमान भी नहीं कर सकते | 

अब तो वजट बनाने की आवश्यकता अन्य कड़े कारणों से 
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का ग्रयास करते हैं। व्यय का आतिरेक् ( 22./८८४७ ) होने पर व्यय पर 
वृद्धि या नये कर-द्वारा या ऋणु-द्वाय आय वढ़ाने का उपाय करते हैं 
दूसरा प्रशासा ( < 49॥0797860/6४7४८८ ) आवश्यकता यह हूं ज्रिइसके शॉपक, उपशाषेक 
आदि के ब्यारँ के अनुसार व्यय का तथा आय का नी, लेखे ( 40९०४॥ई3 वें 
६१० ४5) के द्वारा प्रशासन होता हैं आर लेखे के द्वारा देखा जाता हे कि व्यय स्वीकृत 
घजट के अनुसार हो रहा है | वजट की संविधानीय आवश्यकता यह हूँ कि बिना इसके 
ब्योरे के ग्रतिनिधि या विधान-सभाओं में व्यय के लिए अनुदान की माँय या वित्त-विधे 
यक् द्वारा नई आय के लिए गाय, राज्ययालिका का ओर से, नहीं पेश की जा सकती 
आर न वार्पिक वित्त-विवरण विधान-मरडलों के दोनों सदनों के सामने रखी जा सक्ृती 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वजट-प्रणाली जनतन्त्र-शासन का अमुख ओजार है । 

अन्त में यहाँ पिछले अध्यायों के विश्लेषण का भी व्यवहार करके हम देखते हैं 
कि राजकाय वितिशान्द में मी शासकों के सामने अबविज्ञान की प्रधान समस्या सामने 
ञ्रा जाती है । यहाँ सीमित घन को असामित आवश्यकताओं के बीच इस ध्येय से 


चौथा अध्याय श्ट्‌ 


बनट-निम'रा की प्रणाली 


बजट के शॉपक, मारम ओर बनाने की प्रणाली कम्मट्रोलर आर आऑइटर जनरल 
तथा राज्यों के एड्ाउयटेय्ट जेनरल द्वारा बनायें गये आर सन्‍कार से स्वाइत चिव्रसा 
् 


व के प्रयेक् गजर 2५ हक कक 2 
द्वारा निवरित हैं। राज्य के ग्रचेकझ् विनान के यजद-जद अपविकारस ( एक-तह्द 
० है (६:8७ है, एकाउसटपटर-ज बर ह्न ना महक कह 7 करार क्र इफा ; टुएट | क्र 7-4 सयन स्प घछापत- 
अपन कायालब तथा अथधान कावालया के हे चकातो आर नियन्त्रण के पदा- 
हक [ के! , हि हि हे ड कं 4 न शिल्ट कड>कम ला 
पिकारी (40४, 5 जाप (हदें (फायर एाचटिवा: भा हैं तथा दजट 
के प्र 7 ये नुना पा कलम भुतनना आग 020 कम 0 पु 7) ३7 का । नं हर के िम 
निर्माण के लिए ये अननानक आवारा / :कायितु शर्ट । भा है। य| 
कल 2 न मी... है| रे कप 5 किए ५ न्‌ आर सपल्ट्कल द्रतात 
अपने यहां कं 4५ खच के: (०८९7 । (८ 5, 77 कह ', मिस नियसत व यक्र कदन 


( आजतवा८ ) तेयार करके अनुक्न ताराख तक आपने विसाय के अध्यत्त ( 7६३7 
भादयांवों मत्यते ) के यहां बेजते हैं। साथ ही, ये इसी प्रक्रार अपने विनागाय आय 
(22:#दाकहआंवां #रटवा 2) का मो अनुनाव सजते हैं | इन फारमों में अलग-अलय 
खाने बने हैं, जिनमें विगत वष के वास्तविज्ञ या पवके अंक ( ४८? ), गत वर्ष के 
स्वीकृत आय-व्यय के अंक, चालू साल के पुनराद्त अडुसाव (67 चर €&/776/€) 
तथा बजट-साल ( आगागी साल ) के बजट अनुसान के अंक रहते हैं । इन अटठुमानद 
पदाधिकारियों की जिम्मेदारियाँ बहुत कड़ाड के साथ निश्चित हैं । अनुमान का खाना- 
पूरी नियमानुसार उचित फारस में होती चाहिए | अनुमान में जहाँ तक अआहिड़ें (26६८) 
ग्राप्त हों, सभी होने चाहिए तथा इनकों निश्चित ताराख तक उद्गाचन्ञ के यहाँ 
पहुँच जाना चाहिए। ये जिमदारियां व्यक्तियत होती हैँ । अदुमावक प्रदा देकसरी किसी 
गलती को किसी अधीन कमंचार्री के मत्य नहीं मठ सकते । अब विभाय के अध्यक्ष 
की इनका संकलन कर इस विनायीत्र बजट की एक प्रति वित्ततिभाय ( ऋद॥८८ 
7067967४४९४४ ) में ओर एक्न ग्रति राज्य के एकाउयटेए्ट जेनरल की पहली अक्टूबर 
तक पहुँचाना होता है | इसक्रे वाद इनका जाँच विति-विनाय और एक्राउस्टेट्ट जेन- 
रल के परस्पर सहयोग से होता है। यदि कोई अंक श॒ंकाग्रद या नाजायज सालुम 
होता है, तो बजट-स्लिप के द्वारा इस वात की सफाई विनिया वक्ष से ले ली जाती है। 
इस ग्रकार दानबीब करके विविध विसायों के बजट-अनुसानों का संकलन सरकार 

के वजट-अनुमान के प्रथम संस्करण के रूप में वित्त-विभाग द्वारा किया जाता है | 
इस बजट के प्रथम संस्करण में सिफ्र आय के पु से स्वीकृत संसाधन और व्यय के 
स्थायी मद ( &## कह ४ /4/[८७ /-चाहे वे अनत ((४4/४६४)/ हों या मतदत्त 
( ४०८६ / हों-दिये जाते हैं। बजट के प्रथम संस्करण में व्यय या आय का कोड 


० व्यय + मी मित्र 0 8 5 “पी 
बुद्धि के लिए व्यय भी शामिल है, निप्रारित फार्म में विद्यारित शापक्तों में अनुनान 


२० राजकीय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धान्त 


नया मद, जो गत साल न था, नहीं दिया जाता है | चाहे कोई योजना किसी विभाग की 
सरकार से स्वीकृत भी हो गई हो ओर विच-विनाय ने भी उसके ऊपर खर्च स्वीकार कर 
लिया हो, तो भी यह मद वजट अबुमान के ग्रथम संस्करण में नहीं आ सकता है | 

इस व्यवहार ओर नियम के कई यर्भीर समर्थक कारण हैं। यदि एक ही बजट- 
संस्करण में पुराने आय-व्यय के मर्दों के बीच जहाँ-तहाँ एकाघ नये कर या व्यय 
के मद घुसा दिये जाये तो वजट-अनुमान के हजारों सदों के बीच इनको पकड़ना, 
विधान-समाओं में जनता के ग्रतिनिधियों के लिए, असम्भव होगा। इसी दुरुपयोग 
को असम्नत बनाने के लिए वजट जिययक्र यह नियम और व्यवहार सब जगह अ्रचलित 
है कि किसी भी नये कर के लिए अथवा पुराने कर में वृद्धि के लिए या व्यय के किसी भी नये 
मंद या आयोजन के लिए सरकार को विधान-समभा में बजट के द्वितीय संस्करण 
( 86८०7 वें ध्व०% ) में अलग से, गत्यक्षरूप से, माँग पेश करनी पड़ती है । 

तो वजट क्ा द्वितीय संस्करण हसारी दृष्टि से बड़े महत्व का हे। वित्त-विषयक 
किमी नये प्रस्ताव के लिए कार्य-क्रिया यह हे कि विभाय के अध्यक्ष ( 226७०/- 
॥धर्धदों अध्यक्ष ) अपने नये ग्स्ताव उस विभाग की सरकार अर्थात्‌ प्रशासक 
विभाग (/7४5४/9) को देते हैं। इस अस्ताव में श्स्तावजनित व्यय तथा आय का 
साफ-साक हियताव देना पड़ता हे। ग्रस्ताव के व्यय-विवरण में आव्ती तथा अनावर्ती 
व्ययू ( 2762७7779 48वें ॥0%-/7८८४१०४४१६ ) को दिखलाना पढ़ता है; प्रारम्भिक 
तथा अन्तिम ( ([8%67/6४ ) और औसत (4०९४/०६९ ) वार्षिक व्यय के अनुमान के 
साथ तात्कालिक् बजट वर्ष में अनुदान की माँय दिखाईं गईं रहती है | विभाग के मंत्री की 
मंजू री प्रस्ताव के लिए मिल जाने पर इसके लिए वित्त-विभाय की मंजूरी की आव- 
श्यक्रता इसलिए होती है मि यह मालूम हो जाय कि अस्तावगत आयोजना के लिए 
व्यय चम्मव हे या नहीं। बहुत-से स्वाव ऐसे भी होते हैं जो विनाय के यन्त्री की 
स्रीकृति तक ही रह जाते हैं, जिलका अथ हे कि विभाग की सरकार की दृष्टि में 
प्रस्ताव वांडनीय ओर हितकाराी है; परन्तु इस पर व्यय के लिए वित्त-विभाग से घन 
मिलने की आशा नहीं होती । अन्य ऐसे प्रस्ताव भी होते हैं जो वित्त-विभाय तक 
पहुँच तो जाते हैं; परन्तु इस विभाग की दृष्टि में प्रथम वर्य की आवश्यकता के वे नहीं 
होते या इनके घन हस्तयत नहीं होते । ऐसे प्रस्तावों पर वितति-विभाय की आज्ञा होगी 
कि धन हस्तयत होने तक ये प्रस्ताव विमशर्धीन होंगे अथवा इन प्रस्तावों की अन्य 
नये प्रस्तावों के साथ विचाराधीन रखा जायगा | 


इस प्रकार काट-डॉट पार करते हुए कुछ ऐसे प्रस्ताव होंगे जो कित्त-क्माय की 
हष्टि में आवश्यक जँचे हैं और इनपर व्यय के लिए वित्त-विभायग की स्वीकृति मिल 
चुकी है। इसके अलावा विभायों के अन्य ग्रस्तावों पर विच्चार करके हस्तगत घन के 
अनुसार उनमें से जो अधिक आवश्यक तथा हितकर समझे जाते हें, वे मन्त्रि-मंडल 
चुने जाते हैं। इन स्रीक्षत अस्तावों के योजना-लेख ( 8०/८4४४७ ) विभायों के 
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अध्यक्ष ( 20९7947#76#को 76479 ) वित्त-विभाग को पेश करते हैं | इनमें कित्त- 
विसाय से अनुमोदित रकम के साथ सीेकति के आव़ापत्र की संख्या तथा प्रस्ताव का 
सारांश रहता हैं। योजना-जेख भी उिनायों की ओर से वित्त-तिभाय को पहली 
अवतूबर तह मिल जाने चाहिए | 

आर अगर शियत तीन वर्षो के पक्के हिसाब 6 हद ) से किसी व्यय की 
रकम असापररन कारणों से बडी हों, तो उसे मी द्वितीय सेंस्करर में ही इसलिए 
कि विधान-सभा का खास हा उसपर पड़े | 


यू 

क। 
| 
कब १ 


लो का व्यू तल लक कक कि 5 जो हि केज्प 
इसक अलाक, एता आयाइनाओआ। के व्यय ना के। सजूरद। स्याया नहां हूँ; मिनत 
जिनकी सापक र +>- दाता लिफा, यू गाया का नये माने पा |; >> है कह छ- 7 कट विन पक! 
मजे फाड। पलक पर।द हा च जरा्यथ भय हू ने वर्क आह ते के, 
कया सी त 488 ४ पा आवब ला दस फ्ँ 
पद्धति का यह अधथ हे योजनाओं को क्‍्थायों रूप नें आवश्यक नहीं समसा 
आा 4० आन का 
यया हद या इनका स्थाया आवक बाक लव के हर सरकार तकर बद्धा | 


प्रन्‍्तु, ऐसी योजनाएँ, जिनको गत वर्य पृरझ् (कर प्काआा ४ ) या 
ग्रतीक ( :0/७8 ) द्वारा चान्रु किया गया था, बारे साया आयोजनाओं में से हों, 
तो वे चगठ-अटयान के प्रवम संस्करण में दो जाती हैं । 

इस ग्रक्रार जब वजट का टिितीय संस्करण मी तेयार हो जाता है, तब नये प्रस्तावों 
आर योजना-लेखों ( &#८#ा€७ ) पर विभाग तथा एकाउरडेट्ट जेनरल विचार करने 
हैं कि स्थायी व्ययों को पूरा करने के पश्चात्‌ शितनी आय की रकम इन नह योजनाओं 
के लिए बचती हैं ओर विविध बोडन-लेखों के बीच किस प्रकार प्राथमिकता 
( 27077 ) देकर इस रकम का विवरण क्रिया जाय ? ऐसी हालत मंकि 
इस रकम के वितरण के बाद भी यदि कुछ आवश्यक आयोजनाएं शेष रह जाय तो किस 
प्रकार आय की व्राद्ध की जाय--इसका उल्लेख आये होगा | 

अन्त में बजट के दोनों संस्करणों की इकट्टा करके सिजलि वजट अनुमान 
(0ाता >४व(४/ ८८ ०४०(६) के नाम से मंत्रि-मरब्ल के सामने पेश किया जाता है । 
इसके वाद मारत-सरकार में राष्ट्रपति की ओर से ओर राज्यों में राज्ययाल या राज- 
ग्रमुख की ओर से ये वापिक विच्त-विवरण ( अऑज्ााएदा दशटांद €चाआधां९ ) के 
रूप में विधान-सभाओं के दोनों सदनों के सामने रखे जाते हैं | 

जब यह निम्न सदन के सामने रखा जाता हैं, तब यह वजट का ग्राथमिक निर्गस 
( ?+दराप्द/| ३8४6 ता ॥४ >४49६६ ) कहलाता हूँ ओर जब ।वेधान-मणइल से 
माँय के अनुदान के रूप में यह स्वीकृत हो जाता है, तब इसे बजट का पक्का निर्गम 
( आपगावं 288४९ था ह/6 2049४ ) कहते हैं | 

बजट को अनुदान की माय के रूप में जित्त-मंत्री निम्न सदन में पेश करते हैं| 
अधिकतर एक वियायग की गाय एक अनुदान संख्या में रहती हे । वजट को पेश करने 
के सतरह दिन वाद अल्ेक माँग पर बहस आरम्भ होती हैं। सब साँयों पर वहस 
पन्द्रह दिन के भीतर समाप्त होनी चाहिए और किसी एक माँय पर दो दिन से अधिक 
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बहुत नहीं होनी चाहिए। पन्दहतं दिन पाँच बजे अपराहु को बहस मुखवन्ध 
( £ 777,» ) हारा समाप्त की जाती है और यदि ऐसी माँयें भी बच जायें, जिन 
पर बहस ने हो सकी हो, तो वे सी स््ीझत समझी जाती हैं। इस विषय में विधान- 
मरउलों के जया अधिकार हैं और कार्यपालिका के क्या अधिकार हैं, उन्हें हम देख 
चुक्रे हैं। न 

वित्त-सम्बन्धी फिप्ेयकों पूर उच्च सदनों के अधिज्नार वहुत संकीर् हैं। निम्न 
सदनों से पारित होने के वाद वे उच्च धदनों में भेजे जाते हैं; परन्तु उन्हें चोदह 
रिन जे अन्दर अपनी सिफारिशों के साथ रिियक जो लौटा देना होता है। उनकी 
विकारियों को मानना या न मानना निम्न सदनों का अधिकार है| यदि चौदह दिन 
के अन्दर उच्च सदन से विधेयक्ध न लोटे तो जिस रूप में वह निम्न सदन में स्वीकृत 
हुआ, उर्सी रूप में वह पारित या पास समस्त जाता है | 

यदे झोड़ नया कर लगाना हो या पुराने जित्री कर सें इड्धि करनी हो तो सरकार 
की इन प्रत्तावरों को अलग वित्त-विधेयक ( # 74१८९ 9708 ) के रूप में निम्न सदन में 
पेश करना होता हे 

अब हमें दंखना है ह्लि अनुदानों की माँगों की स्वीकृति मिल जाने से ही व्यय 
करने का आविकार सरकार को नहीं हो जाता है । सच राजकीय आय संचित कोष 
( ४0780 66६६ /४:४ ) में राज्य की कार्यपालिक के नाम में जमा क्रिया जाता है। 
अब अचुदात के अनुसार उनको निकालने के लिए विनियोग ऐक्ट (4३%/0%/76/0% 
6 / का जरूरत होती है। यह विनियोग ( 499/०%9746/#7०% ) ठीक स्वीकृत 
अनुदान के अनुत्तार होना चाहिए । विनियोग एक के द्वारा स्वीकृत अनुदान में कोई 
भी अदल-पदल करने का अधिकार लोक-सभा या विधान-सभा को नहीं है । 


चवों अध्याय 


अर बा 


ड्यय-सन्वन्धी असाधारण स्थितियाँ 





कक कद आओ कक) 
स्वॉकत आय तथा व्यय के चिलान मे समय-समय पर कद ग्रक्ार का काटनाइ्या 
कण आ ४ कट. कक कर, का रे 
था सकती हैं, जिनको हल करने के लिए भी निव्रम बनाये गये हू | 
ग्व न प्रात श पु है आओ 6, <2.>०कीयापकनन >टुना “का ममकनन जनलक 5 
लखानुदान / ॥7/ €क >व/्ध्शर्काों / की झाबइउकन: 
श्म जाने का कि सास भआएा झाधथजनता  हा/ 607, 5 ४ वराप्ा आप £॥ नयाय 
हथे जददह हु कबजेट द्वारा ऋायशद 04.० | अ्यब शा, दा 
फिट / 52: फल ता है हाशो निझान के फिएण सवाल शन को अवधि 
ग्क्ट ६ ४ हल ४ ( शा ५४:. ६ रा 20 व ४ | | न १३ थक है. *॥ ५ ५५2 2४ ] । 2] पर ३ जुह ४ 
मानक, घर 5 सम कल के न्यू _ः 406 अर पा 5 कमल के 2, 20 >न्ल+नक 
४2 माच तक रहती है। फरना नव लय देषे ! आटा हृहा.. के लिप 
द्य सपथ वा (., है? हक जहडी जन कत्ल कट: ५ 5 ८ वन एज ।स्नचक नं कं 
बजट का स्वाक्ात तथा विनपाय एक्ट की पात द्वान से. तथा सत्तका दादा का 
कम लक] जा] को । क्र कक ध््पा प्रा 5 व 7 
सायन मे सनच लगता है | इस झारण पहल अनल से इस आअदाजब मे रूजकाइय खान 
चलान के लिए सोविधान का 225 पारा तथा ६०६ घारा मे कमशर सब तथा राज्यों क्र 
अक हिए लि. व ही कल ० खब्न्क हे स खत वह ज 3 कक “अल पे (ले हककक राग अकलयाओण ब्का क 
निम्न सदनों को आअधिक्कार देती हु फकिबहइसअक्षत्र सम खड़ चलान के 57 सतकार का 
नुदा ४ हे कि आन शक 308 
लेखानुदान ( ०४६ 6॥ धटल०प्॥/ / द्वारा इन का सदर २ | 
झआाक्षाए न विन टरनलनक. ५ अब, उन्‍न्‍मव्यक 
अलुएरक बन्द का खआातवरवकता 
ह्र्य ग्र का, ्े हलक विनागे ह के तक क्रालयनाए 8) दफन आा+ं >ककनक टन चाप ध या अल अनअलक हम अप ०७ 
हम देख चुई हैं हि विनागा से सितस्वर के अन्त तक आयादा सह ईे अग्ल से 
लक ७, शिरकत ब्-5 किन हा सेवक लक 8 स्याए> 7० 7. द्ः 
हानवाल व्यय के अचुसान भज दाते है एफरन्‍तु इतना आवब के ऊअ 


तथा व्यय की वास्तविकता में बहुत अन्तर हो सकता | 
वास्तविक व्यय के समय के वीच बदत से नये कारक ओ सइनते हूं, जिनके कारण व्यय 
की वृद्धि या आय को कर्वा हो सकता हैं। आव-ब्यय का कमाबत ग्रासक स्थिति 
विमानाध्यक्षों के ओर जिला कोप्राज्नक्षों के मासिक व्यय और आवब-वदरररगों 
(.0#मतिड +लएापा७ ) से जानी जाती है जो देक्उस्व्यद जेनरल के पास वरादर 


हैः र 3 
८ दल न 2 अप कल कन डी कस 22 कल वन्‍्करकेजक मा उ+ | हल 
भेजे जाते हैं । एकाउयटेए्ट जेनरल शुप्क्रबुदाओ मासिक प्रयादा लग्भ 


( 207रकिएर #हंाओ ही दहक करता ह ) तेबार करके वित्त-विनाग को देते हैं ऑस् 
स्वयं भी उनके अनुसार यवोचित कारबाई करते हैं। इन्हीं प्रया्ी द 
लेखे के अनुसार ऋगाना साल के वजट के सावन्‍साथ चालू दष के बाते छः सहाँयों 

संशोधित वजट-अनुमाव ( 7ीहए४जस्वें फेहयडुर्श 2>किवांत । भी अवटबर में 
दिया जाता है। यदि इन वीते महीनों में आय-व्यच न्‍ ि 
अनुमानित वजट के मिलान से व्यय आय से कम हो रहा है वो कोड कठिनाई नहीं 


5 ५ 
>ह री चल परन्तु के गे झाय ये की या 7 बाद जे कारण अनपा नत के 
वा ह। न्तु कहां आय ये कमा था व्यप ने शांद भे कारण अचुनानत रकम के 


औ) 
शेर 
++ 


मिलान से ऋणालक विपनता निकर्ती तो आयब आर च्यय को संतुलित करन के 
विविध उपाय किये जाते हूँ 
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हम देख चुके हें कि दवट-अनुमान तथा व्यय करने के लिए अनुदान ( 4४9७/०- 
297746०॥ ) की स्वीकृति ग्त्येक् शिभाग या कभी-कभी एकापिक विभागों के लिए भी 
इत्ग-अलर अनुदान ( 0/47४० ) और मुख्य शीपक्नों में दी जाती हे ओर एक 
अनुदान की कर्मी दूसरे को बचत से सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा सकती है। इस 

रण यदि आय-चय में विषमता व्यय के सखूण योगफल में न हो, तो एक मुख्य 
शीत ( >मदां०/ सध्दव ) या योख शौक ( 2/700/ 2८६६ ) आदि की कमी 
दुसरे की बचत से पुनावानियोग ( २८८७/7/०७7४८४४०१ ) द्वारा पूर्स करके बजट में 
संतलन लाया जा सकता हैं। यह व्यवस्था वजट-संतुलन के लिए वहुत आवश्यक 
है। परन्तु इसके लिए यदि व्यापक्र अधिकार कायपालिशडा को दे दिया जाय तो 
इससे विधान-मणडलों का नियन्त्रण कमजोर हो जायगा। इस कारण जिन-जिन 
| के बीच पुनविनियोग हो सकता है, उसके नियय बजट-मेचुअल में दिये यये हें। 
उकशॉपषकों के भीतर विनाय की सरकार या अन्य अधिकारी, जिनको इसके लिए सरकार 
द्वग अधिहझत किया यया हो, पुनविनियोग कर सकते हँ। दो मुख्य शीापिक़ों के वीच 
पुनर्वीनियोय वित्त-मंत्री की आज्ञा से ही किया जा सकता है। दो अनुदानों 
( (/८४४ ) के वीच पुनर्विनियोग नियमविरुद्ध हैं; क्योंकि इससे विधान-मरुडलों में 
जनता के ग्रतिनिधियों के अधिकार में हस्तक्षेप होगा। इसी कारण पुनर्विनियोग का 
एक यह भी गम्भीर नियम है कवि इसके द्वारा किसी भी आवतंक ( 2८८७7०४७६ ) व्यय 
का दायित्र नहीं उठाया जा सकता है। इस कारण प्रतीद या सूचक माँग ( 20॥6% 
4८९॥६४४ ) को पुनर्विनियोग की पद्धति का पूरक समझना चाहिए | 

वजट की सीतरी बचत द्वारा वजट में संतुलन लाने का दूसरा तरीका प्रतीक या 
सृचक मांग ( 20००७ बंध्ध्ध्ध्व ) है। इसकी विशेषता यह हे कि कवित्त-मंत्री को 
इसके लिए ग्तिनिवियों के सामने माँग पेश करनी होती है | यह माँग केवल सूचना और 
अनुमोदन के लिए पेश का जाती हैं; क्योंकि रकम तो बचत में ग्राप्त है ही। इसकी 
आवश्यकता इस वास्ते होता ह कि अनुदान के लिए माँय पेश करना न भी हो, 
भी सृचक माय ( 20॥68 ८ं४॥व%४ ) द्वारा जन-अ्रतिनिधियों का ध्यान इस नये 
व्यय की ओर आकर्षित किया जाता हे आर दिखलाया जाता है कि अनुदान का पूर्ण 
अधिकार निम्न सदन को ही ह | 


यदि यह नया व्यय अधिक रकम का हो, जिससे समूची रकम के लिए वित्त-मंत्री को 
जिधान-यना के सामने जाना पड़े, तो यह अलनुपरक माय ( 809;६#27ए६/ 
2क्ावव ) कइलाता है। इसका नियम है ह्लि इसके लिए विवायों से 
मॉँय वित्त-विमाग के पास !४ फरवरी तक आ जानी चाहिए। अधिकतर इससे ऐसी 
नह योजनाएं आती हैं जो ग्रधान बजट के समय दृष्टि में न थी । 

अनुपूरक माँग की पथ की सहायता तथा बजट संतुलन के लिए आवंटन 
( 40#7०४ ) में वचत ( 6५८०7०४७ ) के समपण ( & एटा ) के लिए 
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नियम वनाये गये हैं। वित्त-तप के अतिस हैस्से मे प्र्येक्त गगटजद प्रदाषिकार्स को 
अपने कार्यालय में अनुभृत या हष्टियत दझत की सूचना समप्खा ! अमापादआरवेध ) 
के रूप में देनी होती है । इनके आधार पर प्रस्येक्ष पिनाग के अध्यक्ष का ऋतत्य है 
कि वे 2५ वीं झरदरी तह अप्तो अनुउन्क्र माँय करे साथ-साथ अपना बचत के 


ञ 
फहिका अल 
० 


मपण /(कफप्शपीछ को भी अजय तबा रस तायगिंद जनरल के पास भेज 
दें। इसका अनित्राव है छवि किचन निण तथा एस क्रय जनरल को मातम 
हाय कि किसी अबुपुरक माँग का कितना हिनसा बचत से “नेक जाबया। आर; 
इसी कारण यह मी एक महत्वपूर्ण नियम के हर को भी गगद-वंद परदाविकार 
यदि अपने आ॑८ ३ पसार्मी ननिज्ञाल कर 22 मा 
बाद व्यय करन के लिय च यह बहुत चाजायव संच्झा जाबया। इबर इस 
नियम का बहत उल्लंघन हो रहा है । 
इन सब व्यदस्थाओं के बाद सी वह सम्मत्र है कि मारत-सरक्ार था क्रिसा राज्य 
को ऐसी घटना का सासना करना पड़े हे दबाए हो“ बाप उसे। अनियाय हों 
जाय। ऐसा-ऐेसी ६ स्थिए, का सामना करने के लिए साबबान ने संत तथा राज्यों को 
सुविधा दी हूँ कि वे कयने-धाएे लिए झट रद दे निधि / (७४.३ / एथ्यं ) 


गुट 


॥ ॥। का “दहन 

व 2 ७ 

4 रे के ही है 
है. 


3 


काए 2 
के । 
डे क्र 


का स्पापना कर सकते हैं। कोड भी दए ना झू अब इसी निब्र से किया जाता ह, 
और जब इस व्यय को नियमित स्ीहति >िद्षानिता हर से सिल जाती हे तब यह 


(6०% 


रकम संचित नि से निज्ञाल का अहझम्नक् निति से प्रित कर दी जाती हैं ! 
इन सब उपयोगों के बाद भी बद व्यय आब से आपके हो जाय तो उसके लि 


च्क शक कक. 


कर-जद्धि या नये करों दवा आय वद़ाने, व्यव घटाने या तत्काल ऋण लेने के 
साधन व्यवहार में लाये जाते हूँ । 


लठा अध्याय 


बजट तथा आय-उव्यय पर जनता के प्रतिनिधियों के 
नियन्त्रण की यथाथता 


निम्न विधान-सदन बनता के पेसे का थातीदार होने की हैसियत से अनुदानों 
की माँग को स्वीक्ष करता है और विनियोग ऐक्ट ( 49%709776620% 4८४ ) 
पास करता है। परन्तु यह नियन्त्रण तो वर्ष में एक बार सतरह दिन के लिए होता 
है और उसमें इतनी शीत्रता के साथ काम होता है कि बजट की ब्योरैवार जाँच- 
पड़ताल या छानबीच असम्भत है। इस कारण हमें यहाँ देखने की जरूरत हे कि 
निम्न विधान सदनों की थातीदारी दवारा आय-व्यय पर जनता के नियन्त्रण में कितनी 
यथाथवा है ओर कितना पिफ्त यथाचार ( #0/ऋषां॥9 ) है। 

विधान-मरडल के सदनों की बजट-बेठक की अवधि में साधारण वाद-विवाद के 
अलावा कोई खास रचनात्मक नियन्त्रण या हेर-फेर कठिन है। इसके कई कारण 
एक गम्भीर संविधानीय कारण यह हे कवि वजट अनुमान कायपालिका ( सरकार ) था 
मन्त्रिमरडल की ओर से राज के मुख्य कायपालक के नाम पर पेश होता है। इस 
कारण विधान-मण्डलों में मन्त्रि-दल के सदस्यों का बजट या इसके अंश-विशेषों पर 
कोई आपत्ति हो तो उसपर हल्की आलोचना के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं । 
इनकी ओर से कोई उम्रकार्यवाही उनके दल की सरकार पर अविश्वास का मत समस्या 
जायगा और ऐसी हालत में मन्त्रिमए्डल को परदत्याय करना पड़ेगा | विरोधी 
दल के सदस्य भी मीठी या कड़ी आलोचना के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं । 

दूसरी बात है कि बजट-निर्माए जटिल और ग्रावेषिक ( 7८०४७४८०४ ) काम है, 
ओर खुली बेठक में इनके ब्योरैपर सीमित अवधि में उचित विचार करके कोई 
संशोधन देना अस्म्भव हे | 

तीसरे, हम देख चुके हैं कि सुली बेठक में बजट के भीतर संशोधन के लिए 
संविधान की घाराओं के अनुसार गुजाइश बहुत ही सीमित हे। बजट की रकम का 
बहुत वड़ा हिस्सा, आयः अर्ाश, ग्रभ्नत व्यय (6 ५478०० ८2१०/व/६४०७० ) के 
लिए होता है जिसमें राष्ट्र के अस्तित के लिए अनिवार्य व्यय आते हैँ। वजट के 
इत अंश पर विधान-मरडल में मतदान की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। 

इन सव कारणुं से विधान-मरडल के सदनों ये वजट पेश हो जाने के वाद अत्यक्ष 
रूप से कोइ गम्भीर संशोधन सम्भव नहीं है । इसी कमजोरी को दूर करने के लिए 
बजट पेश होने के पहले ही उसमें जाँक-पड़ताल और परिसाज॑न के उपायों का विकास 


छुठा अध्याय २७ 


हुआ है। सब देशों की विधान-सनाएँ अपने तिवन्त्रए-अधिकार को सा्थक तथा 
यथार्थ बनाने के लिए कार्य-अणाली बनाई हैं और बजट-अनुमान का ब्योविर जाँच 
पड़ताल, इनके पेश होने के पहले ही, शिघान-मरदल की कामेटियों दवाय की जाती हैं | 
इस कमिटीयराली का एक और भी बड़ा लाम है | संतिधान या परम्परा दवारा 
विधान-मरडलों के उच्च सदनों का वित्त-सस्वन्धी ऋद्त्रा तह पर बहुत ही सीमित 
अधिकार हे। परन्तु बहुत देशों में उच्च सदन बहुत गनावशाली हैं या उनमें बहुत 
से प्रभावशाली तथा योस्य व्यक्ति सदस्य होते हैं, जिस कारण उच्च सदनों को सहायता 
से बजट: के सम्बन्ध में बहुत ठोस काम हो सकता है। गत महाचुद्र के पहले फ्रांस, 
जमनी तथा संयुक्तरा्ट / अमेरिका * में बजट के आ्योनद्रार जांच का काम स्थायी 
कृमिटियों ( #6#व' (## आह ) इशरा किया जाता था। फान्स के दोनों 
सदनों की दो कमिटियाँ तो इतने व्यापक रूप से बजट अनुमान के सौतर जाती थीं 
कि वित्त-मन्त्री से गम्भीर मृठभेड्ठ हो जाया करती थीं। संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) के 
निम्न सदन की कमिटी में ४५ सदस्य होते थे और ये दस उपकमिटियों सें बैंट कर 
अत्यन्त ब्योरेवर जोँच करके लग्बी रिपोर्ट देते थे। कबिटेन में अनुमान कमिटी 
( #जीकआर्धाए्ब (0%म५6 ) सन्‌ 2८यथय से चली आती हैं| भारत के संजिधान में 
इसके लिए कोई घारा नहीं हे, और न कोई इसका उपबन्ध सन ६2६ और सन्‌ 2६४२५ 
के संपिधान में था | फिर भी यहाँ के विधान-मरडल ने मोसटमोड स्पोर्ट के २३४ और 
?ट५ परिच्छेदों की मिफ्रारिश के आधार पर स्वयं स्थायी वित्त-कामेटियों को कायम 
किये थे। मोन्टफो्ड र्पोर्ट की सिफारिश थीं कि इन कमिटियों के कास केल 
सलाहकारी होंगे और केन्रीय विधद-उमा में तो इनका काम ग्रान्तों की अपेक्षा 
ओर सीमित होगा । परन्तु विशेष कर केन्द्रीय विविन-सभा की कनिदी ने कभी इसको 
स्वीकार नहीं क्रिया और अपने अधिकार के लिए दवाव जारी रखा। साइमन 
कमीशन की रिपोर्ट सें हम कई ग्रान्तीय कमिटियों के कामों की बहुत तार्रीक पाते हैं । 





भारत के वर्तमान संविधान की स्थापना के पहले स्थायी वित्त-कमिटियों आठ-आठ 
सदस्यों की होती थीं, जिनके सभापति वित्त-मन्त्री ओर सेक्र टरी वित्त-सेक्र टरी होते 
थे। अगर यथेष्ट काम होता था तो कमिटी प्रत्येक्ष महीने के अन्तिम मंगलवार को 
बेठती थी ओर कोई भी नई योजनाएँ--विशेष कर जिनमें एक्नक लाख से ऊपर आवतेक 
( 22९८७३०४॥४ ) या पाँच लाख से उपर अनावरतेक ( .४०७-/४८४/7४+४६ ) व्यय का 
अनुमान होता था--कमिर्टी के सामने लाई जाती थीं। बहुघा वित्त-तिभधाग की आज्ञा 
के अनुसार इन ग्रस्तावों के साथ कमिटी के लिए खास स्मारकपत्र (>6॥0747४वें४॥॥४) 
दिये जाते थे। अब नये संविधान के आने के बाद पुरानी वित्त-कमिटियाँ नहीं 
बनती हैं। इनकी जगह में संछ की विधान-सभा की ओर से अनुमान-समितियाँ 
( सह द/28७ (/00॥0४/#०९७ ), जिनके विषय में किचार पहले भी कई बार हुए थे, 


श् राजकोय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धान्त 


बनाई जाती हैं। परन्तु राज्यों में एराने अकार की कमिटियाँ भी बन्द हो गई और 
आतटपानसमियियो ( फ#ांगएए|द (0 7/6८९७ ) भी नहीं बनती हें यह एक 
बड़ी भारी त्रुटि है, विशेष कर इस अवस्था में जब कि व्यय की रकम में इधर कई गुना 
वृद्धि हो यई है 

हम देख चुके हैं कि जनता के ग्रतिनिधियों की यह जवाबरेही है कि वे देखें 
कि-- ? ) विना उनकी स्वीकृति के कोई ऋर नहीं लगे, ( २ ) बिना उनकी स्त्रीकृति 
के कोई व्यय नहीं हो और ( ३ ) संघ्र या राज्य की कार्यपालिका बजट में ओर विनियोग 
नियम ( 30987997:/607 4 ) से | हुईं स्वीकृति के अनुसार ही ठौक-ठीक खच्चे 


करे । अब हमें देखना है जि विधान-सभाएँं अपने ताँसरे कर्तव्य का किस ग्रकार 
पालन करती हूँ 


इसको देखने के लिए विधान-समाएँ सावजनिक खाता-समिति (>?ध98८ 
46९९०%१४४ 077८८ ) बनाती आती हैं। साइमन रिपोर्ट में इन कमिटियों के 
सदस्यों की कर्तव्यपरायणुता की वहुत तारीफ की गईं हे। ये कमिटियाँ संघ तथा 
राज्यों में अब भी कायम रखी गई हैं। नई सभा की पहली बेठक में ऐसी समिति 
बनाई जाती हे तथा सभा की अवधि तक इसकी भी अवधि होती है; क्योंकि इसके 
काम भी बहुत आवधिक हैं आर प्रतिवर्ष इसमें अदल-वदल करने से काम में श्र॑खला 


नहीं रहेगी 


इसी समिति के सामने कम्पट्रोलर या एकाउंटेंट-जेनरल के तीन ग्रलेख प्रति 
वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में पेश किये जाते हैं। ये हँ--( ? ) विनियोग खाता 
( 49970|7व0% 46९०४कां ). (९ )वित्ती खाता (#&ऋद॥०8 40260%४ ) 
आर / ३ ) अंकेक्तण अलेख ( /४८॥/ १६४०7 ) | इनको जाँच कर यह समिति 
इनको अपने ग्रलेख के साथ विधान-सभा में पेश करती हे | 


इस विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हेंकि पब्लिक एकाउंद्स 
कमिटी अपनी जगह पर कायम रहे; परन्तु संघ तथा राज्यों में अनुमान-सरिति 
( #क्रवाह 007८८ ) तथा स्थाया वित्त-समिति ( 8/6४6/8 20672 
(०ाशा/८6 ) दोनों की बड़ी आवश्यकता हे। अनुमान-अनिति में दोनों सदनों 
से सदस्य लिये जा सकते ह या दोनों सदनों का अलग-अलग समितियों भी रह सकती 
हैं। दोनों तरीकों के श्रलग-अलग लाभ हैं। दोनों सदनों से एक ही समिति में 
सदस्यों को लेने का एक लाभ हे कि सदनों के वीच ठोस काम के लिए सहयोग का 
अवसर बढ़ता है, ओर इस ग्रकार उच्च सदनों में उत्तरदायित्र का भाव दढ होता है 
इन समितियों को बढ़ी करने, अर्थात्‌ इनमें सदस्यों की संख्या अधिक रखने, के भी कई लाभ 
हैं। एक राजनंतिक लाभ तो यह है कि अतिनिधि-समाओं के सदस्यों से रचनात्मक 
काम लेने से उनमें जवाबरेही का मात्र बढ़ता है--उनका अनुभव बढ़ता है ओर उनका 
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राज्य संचलन की समस्याओं का ज्ञान बढ़ता हैं। दूसरे, समितियों में सदस्यों की 
संख्या अधिक होने से वजट अनुमान के ब्योगों की जांच-पहताल के लिए संयक्त राष्ट्र 
की प्रतिक्षति ( 2०48 | पर उक्यसितिरछ:ं बनाई जा सकती हैं। जिस प्रकार इधर 
व्यय की रकम आर सर्दे बर्ढ़ी हैँ और वढ़ रही हैं. उनझो दृष्टि में रखते हुए इन सब 
उपाया तथा संस्थाओं का बड़ा जरूरत देखीं जा रहीं हैं। और अनमित बजट में 
जाक-पढ़ताल का इतना यथष्ट काम हु कि साथ- 4 अलग स्थायी वत-मनित्यरिं का 


रहवा, जो बरावर विधान-मरडल की जीन-अबरधि तक सब नये इरिर्चीय-य्रस्तात्रों की 
लगातर जाँक-पद्ताल करती रहें, भी आउइश्यक है। सरकारी च्ययन्ञेत्र में वध 
इस बाज का सूचक हैं । जनता के आबक हीउड्य+ के ज्त्र में अपनी थार्तीदारी 


को पू््त तरह समभझें। साथ हा वहन से राजईीय विभाय ऐसे है जिनके व्यय 
अबुमान को जाोंच-पड़ताल में विशेषज्ञता को जरूरत होदी है, आर अद्गाननानिति की 
उपप्तमितियों में कुछ सदस्यों को लगातार काम करने से इनकी ग्रढ़ताओं का विशेष 
ज्ञान जन-हित के लिए हों जायया | 

समितियों की सहायता से जनता के अलिनिदियों का शासन पर नियन्त्रण 
का एक और भी बड़ा लाम यह है कि इससे राजनंदक्न दलों के नतसेंद की संकीणता 
को सीमित किया जा सकता है तथा सदस्यों का शाॉफियों को रचनात्मक कामों में 
देश-हित के लिए लगाया जा सकता है। प्रतिनिधियों को कान कहे, साधारण 
नागरिकों को भी यह एक उक्त मनोत्रत्ति हे कवि वे प्रजातन्त शष्ट्र के सामूहिक जीवन 
में उपयोगी होना चाहते है और समय-पय केबल मत देने के लिए मतद,न-स्थलों 
में जाने से उनको संतोप नहीं होता हैं। इसी कारण अन्य दंशों में ग्रायः सर्भी 
ब्रतिनिधि फ्िफीन-किया कमिटी के सदस्य के रूप से रहकर 7दनातमकृत्ठ + करने की 
तृप्ति हासिल करते हैं 


सातवाँ अध्याय 


व्यय की प्रणाली ओर उसका नियन्त्रण 


अवतक हम सावंजनिक वित्त के संवेधानिक नियन्त्रण ओर उनकी समस्याओं का 
विश्लेषण कर रहे थे । अब हें देखना है कि जब घन के व्यय की स्वीकृति विधान- 
मणडलों और राज्यपालिका की ओर से मिल जाती है तब आय को जमा करने, जिसायों 
में आवंटन कोषों को चलाने, आवंटन का व्यय करने, लेखा रखने और लेखा के नियन्त्रण 
करने की कोन व्यवस्था है ? घन का उचित उपयोग इन सबकी उचित व्यवस्था 
पर निर्भर है| व्यय का अन्तिस ध्येय यही है कि उससे उचित उपयोगिता हापिल हो। 


अंग्रेजी शासनकाल में, भारत के लिए, वित्त का शासन, लंडन से सेक टरी ऑफ स्टेट 
की ओर से होता था। पघोौरि-धीरे भारत-सरकार को सीमित अधिकार मिले ओर इसकी 
मात्रा बढ़ाई गई | इस कारण सन्‌ 2६२३७ तक समग्र देश की राजकीय आमदनी एक ही 
भारत-सरकार के कोष में लेखे के लिए रखा गया समझा जाता था। सन्‌ १६३५ के 
भारतीय संविधान में ग्रान्तों के स्वयं शासन के अधिकार बढ़ाये गये, और उसी के 
समर्थन में सन्‌ 7६३७ में ग्रान्तीय सरकारों के कोष केन्द्रीय सरकार से पथक किये गये | 

अब स्वाधीन भारत के नये संविधान की २८३ घारा के अनुसार सन्‌ ६५० से संघ की 
तथा राष्ट्रों की अलय-अलय संचित निधि ( (/0%8800666०४ 4०८०४४४४), आकृस्मिक 
निधि ( (०7/008८७८०७४ [४१०४ ) तथा जन-लेखा ( 2४०४४ 4600५%४3 ) स्थापित 
की गई हैं। इनमें आमद जमा करने तथा घन निकालने की नियमावली बनाने का 
अधिकार संविधान की घारा २८रे के अनुसार विधान-मण्डलों को है। परन्तु जबतक 
यह नियमावली नहीं वनती हे, तबतक के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल या राजग्रमुख 
नियमावली बना सकते हें या पहले की नियमावली को ही लागू रखते हैं | व्यवहार में 
कुछ अदल-बदल के साथ आज भी सन्‌ 7६३६ की गवनेर जेनरल की बनाई 
हुई नियमावली चालू है। साथ ही हम पाते हैं कि राज्यों के अपने आय-व्यय 
तथा कोषों के अधिपति होने पर भी संविधान की सातवीं अनुसूची ( 8#८४४८ ) की 
सूर्ची ( //# ) संख्या ? की ७६ वीं दाखिली (2४४9 ) के अनुसार, खाता या 
राजक्रीय आयव्यय का हिसाव, केन्द्रीय सरकार के अधीन विषय में से है और 
इसके पोषक संविधान की ४६ से १५९ घाराएँ हैं, जिनके अनुसार कम्पट्रोलर और 
ऑडि्टिर जेनरल की वहाली राष्ट्रपति की ओर से होती है ओर उन्हीं को यह समग्र 
भारत के आय-व्यय रखने तथा हिसाब देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है | 
राज्यों तथा संघ को कर लगाने, वसूल करने, कोषों का संचालन करने आदि का 
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श्रधिकार है; पर कम्पट्रोल ओर ऑड्टिर जेनरल का यह काम है कि वे संघ या 
राज्यों की राज्ययालिका ओर विधान-मरइलों के शासन से स्वतन्त्र रहते हुए स्वतन्त्र 
रूप से उनके हिसाब तथा अंकेक्तण अलेख ( लय रिवकठाए ) राष्ट्रपति को दें। 
राज्यों में ये सब काम कम्पट्रोलर तवा ऑडिटर जेनरल की ओर से राज्य के 
एक्राउंटेंट जेनरल करते हेँं। कम्पट्रोल और आडिटर जेनरल के अधिकार ओर 
कृत॑व्य-विधान की घारा नं० 2५० में तथा सन्‌ 2६३5 के नियमों के 22, 2२, १५, 25, 
/७ वें स्तम्भ में दिये गये हैं। हम देख चुके हैं कि इसी पदाधिकारी को वजट तथा 
हिलाब के फारम और उनके शीर्षिक बनाने का अधिकार है | वे ही समग्र संघ तथा 
राज्यों के हिसाव रखने के लिए संक्धिन के अनुसार उत्तरदायी हैं, हालां कि रक्षा, 
रेलवे तथा कुछ अन्य हिसाव अलग रखे जाते हैं | 

परन्तु जब संघ तथा राज्यों के विमाग ही च्योरेवार व्यय करने के लिए उत्तरदायी हैं 
तब यह आवश्यक हैँ कि प्रारम्भिक लेखे ( /#7/<वर ६९८०४7र७ ) की जवावरदेही 
चुकोती करनेवाले तथा कोषों के अध्यक्षों पर रहे। इन्हीं आ्रायमिक लेखे कें आधार 
पर इनकी संकलित करके मासिक ग्रयासी लेखे वनाये जाते हैं. ओर एकाउंटेंट 
जेनरल को अधिकार दिया यया है कि वह किसी भी कार्यालय ( 0॥८६ ) का, जिसमें 
आय-व्यय के लेखे रखे जाते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। साथ ही कार्यपालिकाओं की 
ग्राथना पर एकाउंटेंट जेनरल के विभाग की ओर से स्थानीय शासनों ( 7.०व्यॉ 
80०4४०७ ) के हिसाबों का भी निरीक्षण किया जा सकता है। कम्पट्रोलर तथा 
ऑडिटिर जेनरल के अधीन एकाउंटेट जेनरलों के अलावा अन्य अधिकारी भी हें 
जो उनकी ओर से कुछ विभागों के विशेष ग्कार के हिसावों का नियन्त्रण करते हें | 


बजट की स्वीकृति ओर विनियोग नियम एक्ट ( 4797७7'०.774०60% 46 ) के 
पास होने के वाद वित्त-मन्त्री विधान-गिभायों को तथा एक्राउंटेट जेनरल 
( ८८० प्रशांधर्आ ध०४८/4 ) को इसकी सूचना देते हैं । विभायाध्यक्त भी व्यय को 
स्वीकृत रूप में अपने अधीनस्थ निक्रासी, चुकोती ओर नियन्त्रण पदाधिकारियों को उचित 
रकम सोंपते हैं । कोई विशेष नये व्यय की अनुमति इस प्रकार देते समय विभाया- 
ध्यक्त इसकी सूचना एकाउंटेट जेनरल को सौ देते हैं, और इन सबवों की नियमितता 
की स्वीकृति एकाउंटेट जेनरल ग्रत्येक जिले के कोषाध्यत्त को देते हें | 

अब हमें राजकाय जिला-कोषों की संचालन-अणाली को देखना हैं । हर एक 
जिले में एक कोष ( ४/८८७४7७ ) तथा कुछ उप-कोप ( 8४89-7%८६७४४/७ ) होते हैं | 
जिलाधीश के उपर सरकार तथा ऐकाउंटेट जेनरल की ओर से कोष-संचालन के लिए 
व्यक्तिगत उत्तदायित्र है । जिला-कोषाध्यकज्ष ( 2५४०७७/५ 0८८० ) उनकी 
ओर से कोप-संचालन का काम जिलाधाश की देखरेख में करते हैं। जह्ॉ'जहाँ रीजव 
बंक की शाखाएं हैँ या इस्पीरियल बंक की शाखाएँ रजव बेंक के आवेकर्ता (49४7) 
के रूप में काम करती हैं, वहॉ-वहाँ आमद का वास्तविक निक्षेप तथा घन को स्रीकृत 
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बिलों पर चुक़ाना कोषाध्यक्ष दी ओर से इन्हीं वेंकों का काम है। ऐसी जगहों पर 
कोषाष्यक्ञ की जवाबदेही केकल विलों या चालानों को पास करने, सबका दोनिक् 
हिलाब रखने तथा मापिक हिलाब एकाउंटेट जेनरल को भेजने भर की रहती है। 
प्रन्तु ओर जगहों में जहाँ चुकोती का काम करने के लिए बेंकों की शाखाएँ नहीं हैं, 
वहाँ सरकारी कोषों से ही चुकोती होती है और छोप्राध्यज्ञ को ही सब काम करना 
होता है। यह थी जान लेना चाहिए कि ये कोष और बेंक राज्य तथा संघ दोनों के 
लिए चुकाती ऋरते तथा हिसाब रखते हैं, हालाँ क्नि रेलवे, डाक, तार आदि 
विभाग अपना हिसाव अलग रखते हैं। इस कारण हिसाब साफ रखने के लिए संघ के 
चालान, बल, चेक आदि के फारम के रंग राज्यों के इन ह्वारमों के रंग के नहीं होते 
ओर उनके लिए अलग रंग रखा गया है। ' 


कोषों में रपया जमा करने के लिए उचित खानाओं के साथ चालान के फारस 
एकाउंटेट जेनरल द्वारा निर्धारित हैं कि आय का उचित शीषेक में हिसाब रख सकें | 
उसी अकार व्यय के पक्ष में किलों के अलग-अलग फारम हैं तथा उनमें खानाएूरी के 
लिए ब्योरे तथा खाना निर्धारित हैं। विलों का ठीक फारम पर होना, उनकी उचित 
खानापूरी, निकासी की रकम का स्वीकृत व्यय के भीतर होना और चुकोंती का औवचित्य 
इत्यादि के देखने की ग्रारम्भिक जवाबदेही निकासी, चुकोती और निश्न्त्रण के 
पदाधिकारियों ( /)/ छाए, 22897 बकवदे 0076 799 0#820४७ ) कं 
है। इन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के नमने कोषों में रहते हैं, और कोषाध्यक्त की 
ओर से विलों को शत्त कराने के समय ःनका मिलान कर लिया जाता है। कई ऐसे 
विभाग हैं, जैसे रक्षा, रेलवे, डाक और तार, जंगल तथा अन्य व्यावसायिक विभाग 
जिनके व्यय के रुपये उनके अपने-अपने लेखा-कार्यालय ( ८८८॥३४७४ 02[#2४ ) से 
बरामद होते हैं ओर वहाँ ग्राथमिक हिसाव कोषों के बदले इन्हीं लेखा-कार्यालयों 
(4९208993 (//१८६ ) में रखे जाते हैं। फरन्‍तु; वहाँ भी बिलों की जॉच कोषों द्वारा 
जाँच की पद्धति के अनुसार होती है, ओर उनके भी हिसाव बेंकों में क्रोषाध्यक्ष के 
यहाँ और एकाउंटेंट जेनरल के यहाँ भेजे जाते हें | 


अब हमें व्यय के नियन्त्रण की सीढ़ी के उत्येक रकम पर ॒जॉचनेवाले पदाधिकारियों 
की जवाबदेही के क्षेत्र को तथा जाँच के अभिग्राय को देख लेना चाहिए | 


शासन-विभाग के अध्यक्त के लिए ( मत्यदें छी ४१६ दवाएंकाड-कांर0८ 
2269676॥४०४ ) विभाय के सब्र विलों की जाँच असम्भव है | इस कारण विसायीय 
जाँच की जवाबदेही गजट-जद कार्यलियों के अध्यक्षों ( ा८6व& 7 ०१८७ ) 
पर रखी गईं है जो वित्त-सम्बन्धी कामों के लिए निकासी, चुकोती ओर नियन्लण 
पदाधिकारी ( #9/द096, 7280क्‍777%9 दऋदे 60767; 0//7८८/७ ) माने 
जाते हैं । बिलों की जाँच में इनकी बढ़ी कड़ी व्यापक जवावदेही हे । इनको देखना 
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होता है कि--( ? ) बिल उचित फारमस में हे, (२? ) इसकी माँग नियमानुसार हे, 
(३ ) एक-सी सांग दोबारा नहीं आईं है, (9) फ़ारमस की खानापुरी ठीक है, 
(५ ) निकासी या व्यय के लिए रकम का उचित शीर्षिक में विसागाध्यत्त के यहाँ से 
आवंटन मिल गया है, ($ ) बिल की रकम आवंटन की निधि के अन्दर ही हे, 
(७ ) विल के द्वारा घन का कोई दुरुषयोग तो नहीं हो रहा हे ओर ( ८ ) बिल का 
व्यय मितव्ययिता के पिद्धान्त का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हे । इन पदाधिकारियों के 
ऊपर ओचित्य तथा नियमितता के अलावा मितव्ययिता के लिए विशेष जवाबदेही 
रखी गड है। 

कोषों के कायलियों में बिलों की जाँच में नियमितता पर अधिक ध्यान दिया जाता 
है। कोषाध्यक्ष ( 2॥८६७७/५/ ०४८ ८०) गजट-जद पदाधिकारियों के पास किये हुए 
बिलों की जांच करके रुपये की निकासी को अधिकृत करते हैं, ओर स्वीकृत बिल उनके 
यहाँ या सबूत या माउचर ( ०४०४४ ) के रूप में रख लिया जाता है। निष्काषणु- 
पदाधिकारी को इसकी सूचना भेज दी जाती है ज्लि कोषाध्यक्त के कार्यालय में अमुक 
बिल को किस भाउचर संख्या में दर्ज किया गया | 

कोष-कार्यालय ( 7/८6७४७/७ ०7:०० ) में कोषाध्यक्ष के अर्धीन दो ग्रकार के, 
हिसाब इन बिलों तथा निका्ियों के रखे जाते हैँ। बिलों के पास होने के पहले 
कोषाध्यक्ष के नीचे खजांची ( 2/४४७४/४/ ) और एकाउटेंट इन बिलों की जोंच 
करके इनको पास करते हैं, तब इनपर कोपाध्यक्त का हस्ताक्षर होता है। इन दोनों 
के अलग-अलग हिताब के खाते रहते हैं--एक खजांची की रोकड़ बही 
(2;%४6०७/४४८७ ०४७४-09 ००/) और दसरी एक्राउंटेंट की रोकइबही ( 4 000७7660४3 
06०४-9००/ ) इस व्यवस्था के सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिकि थोयों को सममक लेना 
चाहिए। यह एक बहुत उचिति ओर आवश्यक रीति हे कि रोक तथा आयनव्यय के 
हिसाब एक ही हाथ में होना ठीक नहीं है; क्योंकि इससे घन-अपहरण (3/786%|/0- 
977०7४०% ) का अवसर बढ़ जाता हे । दोनों काम एक हाथ में रहने से रोकड़ सें 
प्रहस्तव ( /4%४४ाका४०%७ ) कर के हिलाब को उसीके अनुसार सिला देना 
आसान हो जायया | 

इसके अलावा दो ओर कारणों से दोनों बहियों का अलय रहना आवश्यक होता 
है। खजांची की रोकड़बही से क्रमशः दिन भर के आय तथा व्यय के दर्ज होने के 
बाद दिन-प्रतिदिन रोकड़ की स्थिति जानी जाती है ओर क्रिस्ती कोप-विशेष में सेकड़ 
की कमी दूसरी जयह की बढ़ती से पूरी की जाती हे। इनके अलेख बराबर कित्त- 
विभाय तथा एकाउणटेस्ट जेनरल को सेजे जाते हैं और उसी के आधार पर तोड़े की 
रवानयी का बन्दोबस्त आवश्यकता के अनुसार किया जाता है । 

दूसरी बही, यानी एकाउण्टेरट की रोकड़वर्ह भी आवनव्यय के नियन्त्रण के लिए 
अत्यावश्यक है। इसी के द्वारा लेखा का तिविध या तेहरा नियन्त्रण होता है, 
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जिसके आधार पर आय ओर व्यय का ग्रतिदिन ओर ग्रतिमास का क्रमायत जोड़ तेयार 
होता जाता है ओर दोनों के बीच संतुलन देखा जाता हे। 

इन सत्र के अलाग वढ़ों से मी चुकोंती या वरामदी का तथा चालान द्वारा जगा 
करने के लिखे नियमित रूप से एकाउरटेए्ट जेनरल के यहाँ भेजे जाते हैं। इस ग्रकार 
हिसाव या लेखा के पक्ष में क्रागत जोड़ के लिए एकाउयटेण्ट जेनरल के यहाँ 
कोपाध्यक्ष के अधीन सजांची की रोकइबही के विवरण, उनके एकाउय्टेए्ट की रोकड़- 
वहीं के विरण, व्वायाध्यज्ञ के रिटने तथा बेंकों के रिटर्न ग्रतिमास के मिलते. रहते हैं 
जिनके द्वारा ग्रय्येक लेखा की दूसरे लेखों के साथ परस्पर जाँच होती रहती है । इसको 
उपर तेहरी जाँच कहीं गड़ हे । परन्तु हम देखेंगे कि ये लेखे इस तेहरी जाँच के 
अलावा वित्तीय प्रशासन ( #'#कालवों बर्वकाआ४76४४०0 ) के लिए और भी 
तरह से उपयोगी होते हैं | 

कोपाध्यक्ष की यह जवाबरदेही हे कि प्रत्येक मास के आरम्भ में गत मास के लेखे 
शपषिक उपशापक्त आदिके अनुसार एकाउण्टेर्ट जेनरल को भेजें। इन लेखे के 
साथ सब बिल, भाउचर आदि उनकी अनुसूची के साथ भेजे जाते हैं। हमर देख चुके 
हैं कि प्रत्येक बिल की चुकोती होने पर भी कोषाध्यक्ष उसका ट्रजरी भाउचर नम्बर 
उसके निष्कासन-पदाधिकारी को भेजते हैँ। प्रत्येक यजट-जद पदाधिकारी अपना 
साधिक व्यय का हिलाव ( 2/0#007 #शंध7क ता ९४४७९४व॥/ ४०८ ) अपने विभाग के 
अध्यक्त के पास भेजते हेँ। विभाग-अध्यक्ष इनका संकलन करके अपना मासिक 
व्यय-विवरण एकाउय्टेर्ट जेनरल को भेजते हैं। एकाउण्टेर्ट जेनरल के कार्यालय में 
कोष के विवरण ओर विभायाध्यक्ष के विवरण का मिलान किया जाता है। इनमें फरक 
होने पर उनकी सफाई दोनों ओर से लेकर हिसाव दुरुस्त किया जाता है | 

जिस प्रकार व्यय के क्रमायत लेखे रखे जाते हैं, उसी प्रकार आय के भी। और 
एकाउंटेंट जेनरल के कार्यालय में ये दोनों क्मायत लेखे ऐसे रखे जाते हें कि 
शीषकों के अनुसार यह आसानी से बराबर जाना जा सके कि अनुमित (>58#6ा८४) 
आय की घारा तथा स्रीकृत व्यय की घारा अनुमान के अचुसार कहाँ तक संतुलन होता 
जा रहा है तथा दिन-प्रतिदिन शेष रोकड़ की केसी स्थिति है | 

यह सम्भव हे कि राज्य भर के जोड़ ओर व्यय के जोड़ की घाराए बजट-अनुमान के 
अनुसार ही चल रही हों, तब भी सम्भव है कि किसी कोष-विशेष में रोकड़ की कमी 
हो जाय | ऐसी स्थिति में एक जगह के शेष रोकड़ को दूसरी जयह भेज ऋर स्थानीय 
तंतुलन किया जाता है | 

हमें श्रव यह देखना है कि आय तथा व्यय की घाराओं में कोई यस्भीर विषमता 


होने पर या व्यय का स्वीकृत रकम से अधिक होने या उसकी सम्भावना होने पर क्‍या 
किया जाता हे | 
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हम देख चुके हैं कि कोषाध्यक्षों के तथा विभाय के अव्यक्तों के मासिक आय और 
व्यय-विवरण के ग्रारम्पिक लेखाओं के आधार पर जिस प्रक्नार एकाउय्टेय्ट जेनरल के 
यहाँ प्रधान या निम्न शापक्रों में प्रत्येक अनार के आय तथा व्यय के जोड़ का संकलन 
होता है, और इनका मिलान खजांची की रोकइवही के साथ तथा रिजित बेंक के 
एकाउय्टेस्ट सेक्शन के किरण के साथ फ्िया जाता हे। इन्हीं मासिक कसायत 
मिजानों के हिसाव की एक प्रति एकाउस्टेस्ट जेबरल दित्त-शिमिग को सेजते हैं कि यह 
वियाय ग्रति मास अपनी आय-व्यय की परिस्थिति को देख ऋर यवथोचित कारवाह करे | 
इन्हीं हिसाबों के आधार पर पुनर्विनियोग ( हि छवि: कादओ ) सॉक्रितिक्ष मॉँग, 
अनुपूरक माँय या अन्य साधनों का अवलग्बन क्ित्ा जाता हें। इनके आधार पर 
वित्तीय वर्ष के अन्दर चाल वजट के दो पएनराव्तत अनुमान ( उहिएंडछ्वें 6४8 ) 
जिनमें से पहला विचीय वर्ष के मच्य में आर दसरा आगामी वर्ष के चजट-अतमः्न के 
साथ संकलित किये जाते हैं | 

अन्त में इन्हीं क्रमागत मायिक किरणों तथा हिसावों से आय-च्यय का पक्का 
हिसाब ( अधछकों 6८०४४ ) संकलित होता हे। उजिीय क्ये ३2 मार्च को 
समाप्त होता है और लेखा विषयक्ष नियमों के अनुसार जबतऊक पक्के हिसाव ( 4लएव- 
8 ) दुरुस्त होने चाहिए। परन्तु इधर स्वाधीनता के बाद मासिक विवरण तथा 
पके हिसाव ( #%क्ों 6020%%४७ ) निर्धारित और नियमित रूप से समय पर तयार 
नहीं हो रहे हैं। जब ये तेयार हो जाते हैं तब इन्हींसे आवार पर एकाउय्टेर्ट जेनरल 
दो प्रकार के लेखें तेयार कर के राज्यपालिका को तथा कृरट्रोलर और आड्िटिर जेनरल 
के यहाँ पेश करते हैं | इनमें एक विनियोग लेखा (_ ५.] "ताप "पा 4टस्एताा 
आर द्घरा वित्तीय लेखा ( अफवालांदर 4९८०७४#४3 ) कहलाता हैं। पहले में 
विनियोंग पऐक्ट ( 4%9797097766798 42 ) तथा व्यय सम्बन्धा अन्य एक्टों का 
अवहेलनाओं-जंसे सीॉकृत रकम का समय पर समपंण ( ७077८#/४६/ ) नहीं करना, 
रकम का लेप्स होना, रकम को बिना व्यय डिये निकासी करके रखना, अनावश्यक 
अनुपूरक गाँग से रकम लेना, अंशदान ( (/4१/8- ४-४४ / के नियमों का उल्लंघन 
राजकीय व्यावसायिक कार्यों के हानिलाम पर अंकेक्नण ( 6 थ४ ) आई के व्णुन 
और पिफारिश रहते हैं | 

वित्तीय लेखे ( ##ऋषटांद! 4८८०४४ध७ ) में जमा तथा निकायों ( ९८६ /)/४ 
कद. ०0/9०788 ) राजस् तथा पूंजी ( डिटएए॥४6 बाद एव ६९८०४१६ ) 
इत्यादि रहते हैं 

इस प्रकार हम देखने हैं कि वित्िअशासन में 7काउएट्रेंट 
कितना महत्त्वपूण् स्थान हैं। ओर हम देख चुके हूँ कि ये 
के जनलेखा सामिति ( >2ए७9॥८-ब९८०४४४ (०07४077//९6 ) के यहाँ सक्स्तार विचार 
तथा ग्रलेख के लिए भेजे जाते हूँ 
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आठवोँ अध्याय 


अकेक्षण ( 4७६ाई ) 


पिछले अध्याय में व्यय की प्रक्रिया पर केसे नियन्त्रण होता है और साथ ही, 
इसके द्वारा कैसे व्त्ति-प्रशातन का भी काम होता है, देखा गया हे । परन्तु यह नियन्त्रण 
आय-व्यय की प्रकिया समाप्त होने के बाद भी जारी रहता है, जिसको हम अअंकेक्षण 
( 4४475 ) कहते हैं | 

हम देख चुके हें कि संविधान के द्वारा कम्पट्रोलर तथा आडिटर-जेनरल को तथा 
उनके विभाग को न्याय विभाग के समान कार्यपालिका के शासन से स्वाधीन रखा गया है | 
हमने यह भी देखा है कि कोषाध्यक्ष के कार्यालय में कोषाध्यक्ष के नीचे खजांची और 
एकाउंटेंट के काम एक पदाधिकारी के हाथ में नहीं होना चाहिए। सेद्वान्तिक धृष्टि से 
इसी प्रकार एकाउंटेंट जेनरल का पद अंकेन्षक ( 4४४४४०/ ) से अलग होना 
चाहिए कि अंकेन्षण में लेखे, कोष-संतुलन, वित्त-प्रशासन आदि की निरपेक्ष भाव से 
जाँच हो सके। अन्य देशों की ग्रथा भी यही है। परन्तु भारत में अभी तक दोनों 
काम एक ही पदाधिकारी तथा कार्यालय से होता आ रहा है। इन दोनों कामों को 
अलग करने पर इधर विचार हो रहे हैं; परन्तु इसके लिए बहुत बड़े रकम की आव- 
श्यकता होगी, जिस कारण इस विचार पर जोर नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की 
४९ से भी इस सम्मिलित क यंग्रराली का एक बड़ा लाभ यह है कि एक ही व्यय में 
और एक ही साथ लेखा रखने तथा उनके अंकेज्ञण या जाँच का काम साथ-साथ होता 
जाता है और आजकल जब ग्रशासन की गाड़ी साधारणएतः इतने घीरे-पीरे चलती है 
तब यह एक छोटा लाभ नहीं है। 

अंकेज्षण आय तथा व्यय और सब अन्य प्रकार के लेखे के किये जाते हैं | पिछले 
अध्याय में हमलोगोंने जो यजट-जद पदाधिकारियों की जजाबदेलहीकी विशाल और गम्भीर 
सूची देखी है और शिशेष करके जब हम उनकी मितव्ययिता के लिए मी जवाबदेही 
देखते और पाते हैं कि रुपये-पेसे के विषय में ये सब जवाबदेही व्यक्तिगत हैं और कोई 
भी गलती होने पर वे किसी निम्न अधिकारी के इसको नहीं मढ़ सकते हैं, तब हम इस 
परिणाम पर आते हैँ कि विभागीय अंकेन्षण तो उनका सी एक रूटीन काम है। 
और अधिकतर ब्योरेवार अंकेज्षण इसी विभागीय रूटीन रूप से होता है या कम-से- 
कम होना चाहिए। एकाउंटेट-जेनरल की ओर से लेखे की साथ ही जाँच होती जाती 
है और उसीके आधार पर अंकेक्षण-अलेख तैयार करते हैं । 

व्यय के पष्ष में अंकेज्ञण के जो ध्येय हैं उन पर अब हम विचार करें | 
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पहली बात यह देखनी होती है कि जो खर्च हुआ है उसके लिए उचित सत्ता 
पिकारी ( 4७/४०/४9 ) द्वारा रकम स्वीकृत थी या नहीं। अर्थात्‌ स्वीकृत बजट 
तथा विनियोग ऐक्ट के भीतर और वित्त-विमाग, विभायाध्यक्ष तथा एकाउंटेएट-जेनरल के . 
द्वारा रकप के भीतर ही व्यय होना चाहिए | 

दूसरी यह चीज देखी जाती है कि इसके बाद भी व्यय-प्रणाली की सीढ़ियों में 
अन्तिम सीढी पर भी व्यय समर्थवान अधिकारी ( (07:८६ ०४६/॥०/४४७ ) के 
द्वारा ही हुआ हो | 

तीसरी बात देखी जाती है कि नियमित रूप से चुक्ोती हो, जिससे कि रकम के 
लिए फिर से दावी न हो सके। 

चौथी वात यह देखी जाती है कि इस चुकोती की उचित रीति से फारम में 
खानाएूरी की यह है । 

पाँचवीं वात यह देखी जाती है कि व्यय-विमाय की भी विभागीय आय (/2८४6/९ं- 
हक [ #४८८४%४७ ) उचित रीति से वसूल होकर उचित रीति से कोष में जमा की 
गई है । 

छुठी बात यह देखी जाती है कि यदि सामान खर्रादे यये हों तो उन चीजों की कीमत 
ठीक हो तथा वे चीजें ठीक से रखी गईं हों ओर स्टोक-बही में वे दर्ज हों । 

सातवीं चीज योदाम ( (8807«७ ) की जाँच ( ५४७/४८८६४०७ ) है, जो कई 
विभायों में बहुत महत्त की है | 

अन्त में यह देखा जाता है कि खर्च मितव्ययिता को दृष्टि में रखते हुए क्रिया गया 
हे ५ अधिकारी के तथा किसी व्यक्ति-विशेष के लाभ पहुँचाने के लिए नहीं किया 
गया है | 

राज्यों के एकाउंटेंट-जेनरल ही अंकेन्षण के भी ग्रलेख को भारत के कम्पट्रोलर 
और ऑडि्टिर-जेनरल की तथा राज्यों की राज्यपालिका को समर्पित करते हैं। 
राज्यपालिका की ओर से इसको जनलेखा समिति के सामने रखा जाता हे, जहाँ पर 
इसकी फिर जाँच होती है ओर जिन दोषों पर इसमें जिक्र रहता है उन पर उस व्यय 
के विभायाध्यज्ञ से मोखिक फीफियत समिति की बेठक में ली जाती है। इसके बाद 
यह्‌. हा अपने ग्रलेख के साथ इस अंकेक्तण ग्रलेख को विधानसभा को समर्पित 
करती है | 
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